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 लोक  सभा  11.00  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 यूनाइटेड  किगडम  के  हाउस  आफ  कामन््स  के  स्पीकर  का  स्वागत

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मातनीय  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 अपनी  ओर  से  तथा  इस  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  से  मैं  ब्रिटेन  के हाऊस  ऑफ  कामन्स
 के  अध्यक्ष  माननीय  बर्तार्ड  वैदहिल  का  हादिक  स्वागत  करता  हूं  ।  वह  इन  दिनों  हमारे  माननीय  अतिथि
 के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर  हैं  ।

 वह  14  1989  को  दिल्ली  पहुंचे  वह  इस  समय  विशेष  कक्ष  में  बैठे
 हम  कामना  करते  हैं  कि  उनकी  भारत  यात्रा  शुभ  और  लाभप्रद  हो  ।  हम  उनके  माध्यम  से  ब्रिटेन  की
 महाभहिम  सरकार  और  बहां  की  भिन्त  जनता  को  अपना  हादिक  अमिनन्दन  और  शुभ
 कामनाएं  प्रेषित  करते  हैं  ।

 )

 शो  शास्ताराम  नायक  :  यह  उस  पत्र  की  प्रतिलिपि  है  जो  श्री  बी०  पी०  सिंह
 ने  श्री  हाजी  मस्तान  को  लिखा  था  और  इससे  स्पष्टਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  जाएं  ।  मैं  आपका  नाम  पुकारुंगा  ।

 श्री  शाम्तारास  भायक  :  कया  आप  हम  में  से  प्रत्येक  को  अनुमति  देंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बेठ  जाएं  ।  मैं  आप  में  से  प्रत्येक  का  नाम  पुकाझुंगा  ।

 श्री  पो०  कुलमदबिलू  :  माननीय  अध्यक्ष  ने  हमसे  यह  वायदा  किया

 था  कि  हम  यहां  श्रीलंका  की  समस्या  के  बारे  में  चर्चा  करेंगे  और  सरकार  ने  भी  यह  वायदा  किया  था  कि

 बह  एक  बक्तथ्य  देगी  |  अभी  तक  उन्होंने  कोई  वक्तब्य  नहीं  दिया  ओर  सदन  की  इस  सप्ताह  की  कार्य  सूची
 में  भी  लंका  के  बारे  में  कोई  चर्चा  तहीं  है  ।  यह  चर्चा  कब  होगी  ?  हमें  मुश्किल  से  शुक्रणार  का  एक  दित
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 मिलता  शुक्रवार भी  गैर-सरकारी स  का  दिन  होता है  ।  क्या  हम  इस  पर  चर्चा कर  पाएंगे  या

 नही ं?
 पंध्दीय  कार्य  बरच्ाजय  में  राज्य  म्त्री  तथा  प्रधातमन्त्री  कार्यात्रय  में  राज्य  अम्त्री

 शौला  :  गैर  सरकारी  सदस्यों  के लिए  उस  दिन  कुछ  नहीं  होगा  ।

 भी  पी  ०  कुलमदईबेल  :  क्या  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे  या  नहीं  ?

 श्रीमती  शीला  दीक्षित  :  मैं  आपको  पता  करके  बताऊंगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोक्तवय  :  बह  पता  करके  हमें  बताएंगी  ।

 क्री  जो०  एम०  बनातब्ाला  :  हमारा  यह  विचार  था  कि  श्रीलंका  के  बारे  में  चर्चा

 होगी  ।  वह  अब  सदन  में  दिए  गए  अपने  आश्वासन  से  पीछे  हट  र  हूँ  हैं  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन््त्री  महोदया  ने  आपकी  बात  नोट  कर  ली  वह  हमें  पता  करके
 बताएंगी  ।

 )

 झोमती  शीला  दीक्षित  :  मैं  पता  करके  आपको  बताऊंगी  यदि  माननीय
 सदस्यगण  शाम  को  देर  तक  बेठने  को  तैयार  हैं  तो  हम  सभी  मर्दे  जिनके  बारे  में  हमने  निर्णय  किया  है
 समाप्त  कर  ग्रदि  सदस्यगण  दोपहर  का  भोजनावकाश  छोड़ने  को  तथा  देर  तक  बंठने  को  तैयार  हैं
 दो  हमें  कोई  समस्या  तहीं  होगी  ।

 श्री  टी०  बशीर  :
 यह  वह  रिपोर्ट  है  जिसमें  श्री  बी०  पी०  सिह  जो

 अं

 भ्राप्तारित  नैतिकता  तथा  अन्य  बातें  करते  वे  इलाहबाव  चनाव  में  वित्तीय
 के  लिए  ह्वाजी  मस्तान  को  धन्यवाद  दिया

 हु

 भरी  शाम्ताराज  सात्रक  :  यह  भ्रष्टाचार  का  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  ।

 श्री  टो०  बशीर  :  श्री  वी०  पी०  सिंह  एक  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जो  कालाधन  और  जमाखोरी
 के  बिरुद्ध  मूल्यों  पर

 आधारित  राजनीति  की  बात  करते  हैं  आप  जानते  हैं  कि  इस  देश  में  हाजी  मस्तान
 की  कया  स्थिति  समाचार  में  बताया  गया  है  कि  हाजी  मस्तान  को  श्री  वी०  सह  से  पत्र  प्राप्त
 हुआ  है  जिसमें  इलाहाढाद  चुनाव  में  वित्तीय  योगदान  और  अन्य  सहायता  की  बात  कही  गई  है  ।  यह  एक
 अत्यन्त  गम्भीर  मामला  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  इसमें  कोई  सच्चाई  तो  निर्वाचन  आयोग  इस  ओर  ध्यान  वह
 इसकी  जांच  करंगे  ।

 श्री  शास्ताराम  मायक  :  आप  भी  इस  पर  गौर  करें
 हारा  पास  किए  गए  )

 जपाष्यक्ष  भहोदय  :  सदन  का  समय  बाद  न  करें  ।  मेरा

 खाडूहु  त  करें
 ।

 इस  पर  निर्वाचन  आयोग  विच्ञार
 यह  निर्णय है  कि  अब  इसके लिए

 )

 न

 बुनाव  सम्बन्धी  कानून  इस  सदन

 4
 रे
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 करो  शान्ताराम  नायक  :  क्या  आप  मुझे  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नायक  जो  कुछ  भी  कहा  गया  यदि  वह  सड्ढी  तो  निर्षाक्म  आयोग
 इस  पर  विचार  करेगा  ।  निर्वाचन  आयोग  इस  बारे  में  कार्यवाही  करेगा  ।

 )

 श्री  शान्ताराम  नायक  :
 चुनाव  सम्बन्धी  कानून  इस  सदन  द्वारा  पास  किए  गए  हैं  ।  हमारै

 अनुरोध  पर  क्या  आप  यह  मामला  निर्वाचन  आयोग  के  पास  ले  जा  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री  शान्ताराम  नायक  :  हमारी  सभा  देश  की  सबसे  बड़ी  प्रतिनिधि  संस्था  आप  मख्य  चुनाव
 आयुक्त  से  कम  नहीं  हैं  । आप  देश  की  सर्वोच्च  संवैधामिक  संस्था  की  अध्यक्षता  कर  रहे  (

 क्री  सरण  कान्ति  धोष  पश्चिम  बंगाल  में  चार  नगरपालिकाएं  कांग्रेस  के  नियंत्रण  मैं
 कांग्रेस  के  नियन्त्रणाधीन  एक  नगरपालिका  का  पश्चिम  बंगाल  सरकार  हारा  बिना  किसी  कारण

 अतिक्रमण  किया  गया  ।  इस  अलोकतांत्रिक  का  के  विरुद्ध  जब  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  के  कुछ  कांग्रेशी
 कर्त्ता  हाबरा  में  प्रदर्शन  कर  रहे  थे  तो  पुलिस  ने  शान्तिपूर्ण  प्रदर्शनकारियों  पर  लाठी  चाय  किया  ।  गौली
 भी  चलाई  गई  और  कई  लोग  जरुमी  हुए  ।  मैं  यह  बात  प्रधानमन्त्री  तथा  गृह  मस्त्री  की  जानकारी  में
 लाना  चाहता  हूं  ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  गृह  मन्त्री  को  यह  राज्य  का  विषय  हम  इस  पर  वह
 विचार  नहीं  कर  सकते  ।

 भरी  बजमोहन  महस्तो  :  उपाध्यक्ष  आपने  अखबारों  में  पढ़ा  होगा  कि  अम्भ
 कश्मीर  में  पाकिस्तानी  स्वतन्त्रता  दिवस  बड़े  व्यापक  पंमाने  पर  मनाया  यह  एक  गम्भीर  स्थिति

 ससे  श  न  देश  की  एकता  और  अश्वण्डता  को  भारी  खतरा  F
 प्रनरी है  जिससे  इस  महा  न  देश  की  एकता  औ  है  ।  मेरा  अनुरीध  है  कि  गृह  मंत्री

 इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  है

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  मेरे  विचार  से सरकार  को  इस  सब  की  जानकारी  है  ।  राज्य  सरकार  ध्ी 4  &  हु  हु और  वह  भी  इस  पर  कार्यवाही  करेगी  ।

 )

 क्री  कावम्बुर  जनादनन  :  स्वतन्त्रता  दिवस  पर
 तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री

 का  भाषण  केन्द्र  सरकार  को  धमकी  लगता  था|  मुख्य  मंत्री  जिन्होंने  पंचायती  राज्य  पर  सेमिनार  में
 प्रधानमन्त्री  के

 निमंत्रण  को  अस्थीकार  कर  दिया  था  े
 भाग  लेने  के  लिए  प्रधानमल्त्री  के  निमत्रण  /”  हारा बह  जुभजा  इस्तेमाल
 किया  गया  राज्यों

 का  सम्मान  करना  सीख  ।

 कवि  भारती  दासन  की  सुन्दर  कविता  बिदुधालंथण  ऋडुणालाई  अमम  का

 एक गक्यलवादी नारे की भान्ति गलत अर्थ निकाला उपाध्यक्ष सहोदम : इस प्रकार की धमकियों से काम नहीं चलेगा ।
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 ते  ——

 झीपी०  कुलनदरईब इई  बेल  :  वहू  केन्द्र  सरकार  को  धमकी  दे  रहे  हैं  ।

 का

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  भी  किसी  को  धमकी  नहीं  दे  सकता  ।  बसे  भी  हमें  यह  पता  लगाना  है

 कि  यह  समाचार  सही  है  या  नहीं  ।  कोई  भी  किसी  को  धमकी  नहीं  दे  सकता  ।

 भी  सोमनाथ  रथ  :  स्वतन्त्रता  दिवस  को  कुछ  इमारतों  पर  पाकिस्तानी  पझ्ण्डा

 फहराया  गया  ।  यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  क्या  आप  माननीय  गृह  मंत्री  महोदय  से  बक्तब्य  देने

 को  कहेंगे  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  महन्ती  जी  द्वारा  पहले  ही  यह  बात  कही  जा  चुकी  कृपया  आप  बेठ

 जाएं  ।

 )

 ]

 भी  जयप्रकाश  अप्रवाल  :  अमरनाथ  जी  की  यात्रा  में  जाते  समय  पांच  आदमियों
 की  मृत्यु  हो  मैंने  आदरणीय  मंत्री  जी  को  दरख्वास्त  की  थी  कि  आप  बजट  पास  कर  दें  ताकि

 वहां  रास्ता  बनाया  जा  सके  ।  वहां  लाथों  आदमी  जाते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  वहां  इससे  लोगों  को
 फायदा  होगा  ।  इसलिए  मैं  दरख्वास्त  करता  हूं  कि  आप  हां  कर  कोई  ज्यादा  पैसा  नहीं
 खालीस-पत्रास  लाख  लगेगा  ।  )

 ]

 श्रो  चिस्तामणि  जेमा  :  स्वतन्त्रता  दिवस  समारोह  के  शुभ  अवसर  पर  बोलते  हुए
 आंध्र  प्रदेश  के  मुख्यमन्त्री  ने  अपनी  प्रादेशिक  पार्टी  का  नारा  दिया  ।  इससे  इस  देश  में  फूट  और  विधटन
 की  स्थिति  पैदा  हो  माननीय  गृह  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  कि  वह  उनके  भाषण  के  संदर्भ  में

 एक  वक्तअ्य  दें  ।  अन्यथा  इससे  पूरे  देश  में  हमारी  रक्षा  सेवाओं  का  मनोबल  टूट  जाएगा  ।  इसके  अलावा
 जैसाकि  मैंने  कहा  इससे  विधघटन  की  स्थिति  भी  पैदा  नारा  उनकी  अपनी  प्रादेशिक  प्रार्टी  के  बारे
 में

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  सब  लोग  संवेधानिक  मार्गदर्शी  सिद्धांतों  के  अनुसार  कार्य
 करते  यदि  कोई  व्यक्ति  उनका  उल्लंघन  करता  है  तो  केन्द्रीय  सरकार  निश्चय  ही  उस  पर  कार्यवाही

 केन्द्र  सरकार  का  यह  दायित्व  है  कि  वह  सुनिश्चित  करे  कि  क्या  राज्य  सरकार  संवंधानिक
 ढांचे  के  अनुरूप  काये  कर  रही  है  या  उससे  हूट  कर  ।  राष्ट्रपति  भी  यही  देखते  हैं  ।  वे  मामले  पर  विचार
 करेंगे  ।

 झ्ो  चिस्तासलि  जता  :  लेकिन  सत्र  समाप्त  होने  में  केवल  एक  दिन  शेष  है  ।  मैंने  ध्यानाकषंण
 प्रस्ताव  का  नोटिस  दिया  गृह  मन्त्री  को  इस  मामले  प२  चर्चा  करानी  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 श्री  धर्मपाल  लिह  सलिक  :  महं

 मुख्यमंत्री
 न  मेरे  पास  कुछ  दस्तावेज  हरियाणा  सरकार

 तथा  हरियाणा  के  मुक्यमंत्री  ने  भुड़गात  के  उपायुक्त  की  सहायता  से
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 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  है  |  आप  यह  मामला  यहां  कंस्ते  उठा  सकते  हैं  ?

 झो  धर्मपाल  सिह  सलिक  :  गवाल  जिला  गुड़गांव  में  हजारों  बीधा  जमीन  बेची  गई  है  ।

 यह  भूमि  ग्राम  पंचायत  ने  खरीदी  है  लेकिन  अब  उपायुक्त  की  सहायता  से  यह  भूमि  कुछ  कालोनाइजरों
 को  दी  जा  रही  है  ।  मेरे  पास  इसके  लिखित  प्रमाण  भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  नहीं  ।  यह  राज्य  का  विषय  है  और  मैं  हस  पर  चर्चा  की  अनुमति  नहीं
 दे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  यह  मामला  हरियाणा  विधानसभा  में  उठाना  चाहिए  ।

 भ्रो  सोहम्सद  अयूब  र्तलां  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  मैं  सेंट्रल  गवनंमैंट  की  तबज्जह्
 इस  तरफ  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  डोगरी  जुबान  लाखों  लोगों  द्वारा  बोली  जाती  उस  जुबान
 का  काफी  रिच  लिटरेचर  मौजूद  यहां  तक  कि  यूनिवर्सिटी  लेवल  तक  उस  जुबान  को  पढ़ाया  जाता

 परन्तु  आज  तक  उसे  आठवीं  अनुसूची  में  जगह  नहीं  दी  गयी  है  ।  मैं  चाहृंगा  कि  सेंट्रल  गबनेमैंट  उस  तरफ

 तवज्जह  दे  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदण  गृह  मन्त्री  को लिखिए  ।

 भरी  मोहम्मद  अपूब  खां  :  दूसरा  निवेदन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  एक  साल  से

 गैदेबी  आने  जाने  के  लिए  जो  हैलीकाप्टर  सविस  चलती  उसे  बन्द  कर  दिया  गया  मैं

 नीय  मिनिस्टर  साहब  से  दरख्वास्त  करूंगा  कि  उस  हैलीकाप्टर  सबिस  को  फिर  से  चालू  किया

 न

 कक्ायवाही  बृत्तांत
 में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सम्बन्धित  मंत्री  को  लिखिए  |

 ]

 थी  अनक  राज  गप्त  :  मिस्टर  डिप्टी  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  हूं  कि
 डोगरी  जुबान  हमारे  जम्मू  कश्मीर  में  ही  सारे  हिन्दुस्तान  में  बोली  जाती  है  इसलिए  उसे  आठवीं

 अनुसूची  में  जगह  मिलनी  चाहिए  ताकि  उन  लोगों  के  हक  हकूक  की  रक्षा  हो  सके  |  मैं  इससे  भी  सहमत्त

 हूं  कि  बेष्णोदेवी  के  लिए  जो  हैलीकोप्कर  सवथिस  बन्द  की  गयी  उसे  फिर  से  चालू  किया  जाए  क्योंकि

 इसमें  लोगौं  को  खासकर  तीथ  यात्रियों  को  काफी  सुविधा  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि

 अप्त  रनाथ  की  यात्रा  पर  जाने  वाले  यात्रियों  को  उनकी  सुविधा  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  फण्ड्स  गवनंमैंट

 से  अश्ेलेबल  करादे  लाने  चाहिए  ताकि  उर्फूं  यात्रा  में  दिक्कतें  न  रहें  और  वहां  रोइस  बनागी  जा

 धके  ।

 उपाध्यक्ष  भहोक्थ  :  आप  सम्बन्धित  मन्त्री  को  वह  इस  पर  विचार  करेंगे  ।

 अम«न्»मम«»बभ»»क

 घ०  १०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 जास्तुबिंद  शिक्षुता  प्रशिक्षण  थोर्ड

 शम्बई  के  यर्ष  के  लेखाओं  पर  लेखा  परीक्षा  पूर्थोत्तर
 पबंतीय  विश्वविद्यालय  शिलांग  के  बर्य

 ओर  के  बाधिक  प्रतियेदन  आदि

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  सम्धो  तथा  उद्योम  मंत्रालय  सें  रसायत  तथा  पेड्रो-रसायन  विभाग

 में  राज्य  मंत्री  पो०  :  मैं  श्री  पी०  शिव  शंकर  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर रखता हूं :-- वास्तुबिद की धारा 45 की उपधारा (3) के अन्तगंत बास्तुबिद
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 सभा  पठस  पर  रखे  कए  बच

 1989,  जो  11  1989  के  भारत  के  राजपक्र  में
 अधिसूचना  संख्या  सं०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  ।

 सें  रखी  बेखिए  संस्या  एल०  दी०  8268/89]

 शिक्षुता  प्रशिक्षण  बोर्ड  बम्बई  के  वर्ष  1987-88  के  लेखाओं  पर  लेखा
 परीक्षा  प्रतिबेदक  की  एक  प्रति  ता  अंग्र जी

 (2

 (3)  उपर्युक्त  (2)  में  उस्लिखित  पत्रों  को  सभा  पदल  पर  रखने  में  हुए  विसब्ब  के  कारण
 दर्शने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  बेलिए  संख्या  एल०  टो०  8269/89]

 (4)  पूर्वोत्तर  फ्वंतीय  शिलांतश  के  बर्य  1983-84  3-84  के  क्क्षिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  अंग्रेजी  शस्क  ।

 पूर्षोत्तर  पवेतीय  शिलरांग  के  क््ये  1983-84  3-84  के  कार्यकरण  की
 सरकार  हारा  समीक्ष  की  एक  प्रति  तथ्स  अंग्रेजी  संस्करण  )।

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिखित  पत्रों  को सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी  ।

 में  रखे  गए  |  देखिए  संक्या  एल०  टी०  8270/89  ]

 (6)  पूर्वोत्तर  पर्वतीय  शिलांग  के  बर्ष  1984-85  5  के  वार्षिक  प्रतिकेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 पूर्वोत्तर  बकतीय  छिलांग  के  गर्ध  1984-85  के  क्प्रयंकरण  की
 सरकार  हारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंकषछो  |

 (7)  उपर्यक्त  (6)  में  उल्मिछ्ित  पत्रों
 को

 सुधा  पटल  फर  रखने  में  हुए  विखलम्य  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  जिकरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देलिए  संक््या  एल०  टी०  8271/89]

 (8)  पूवोलर  प्ब॑तीय  शिलांग  के  क्ये  1985-86  5-86  के  वाधिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 पूर्वोत्तर  पर्वतीय  शिलांग  के  बर्ष  1985-86  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 (9)  उपर्युक्त
 (8)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिसम्य  के  कारण  दशते

 बाला  एक  व्विरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  पए्  |  देखिए  संस्था  एल  ०  डी०  8272/89]
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 (10)  पूर्वोत्तर  पव॑तीय  शिलांग  के  वर्ष  1986-87  के  वाथिक  प्रतिवेदन
 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 पूर्वोत्तर  पर्वतीय  शिलांग  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (11)  उपर्युक्त  (10)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8273/89]

 वायु  निवारण  और  1981  के  अम्त्गंत  अधिसूचना

 पर्यावरण  मंत्री  जियाउरंहमास  :  मैं  वायु  निवारण  और
 1981  की  घारा  53  की  उपधारा  (2)  के  अन्तगंत  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०

 जो  7  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुई

 थी  तथा  जिसमें  9  1989  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  का  शुद्धि-पत्र  दिया  हुआ

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रल्ली  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8274/89]

 भारतीय  पोत  परियजहन  निगम  के  वर्ष  1987-88  के  वाथिक  प्रतियेदन  तथा
 लेखापरोक्षित  लेखा  भादि

 लजल-मूतल  परियहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राजेश  :  मैं  भारतीय  पोत
 बहुन  निगम  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  लेखापरीक्षित  लेखाओं  को  सभा  पटल  पर
 न  रखे  जाने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर
 रखता  हू  ।

 में  रखा  गया  ।  वेलिए  संख्या  एल०  ठी०  8275/89  ]

 पंजाब  कृषि  उपज  मण्डो  1988  ओर  तमिलनाडु  उपथ  संडो
 और  विशेष  संशोधन  1988

 कृषि  मंत्रालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :  मैं  श्री
 जनादंन  पुजारी  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  पंजाब  राज्य  विधानमण्डल  का  1987  की  धारा  3
 की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  पंजाब  कृषि  उपज  मंडो  1988
 (1988  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संख्या  10),  जो  16  1988  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  8276/89]

 (2)  तमिलनाडु  राज्य  विधानमण्डल  को  1988  की  धारा
 3  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  तमिलनाडु  क्षि  उपज  मंडी  और  विशेष

 संशोधन  1988  (1988  का  राष्ट्रपति  का  अधिनियम  संद्या
 11),  जो  5  दिसम्बर  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजो  ।

 में  रखो  देखिए  सल्या  एल०  टो०  8277/89]
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 एशियाटिक  कलकता  का  बर्थ  1986-87  का  धाथिक  प्र  बाजिक
 लेखे  तथा  उसके  कार्यकरण  को  सभीला  आदि

 पंसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  तथा  उच्योग  संत्रालथ  में  रसायन  तथा  पेद्रो-रसायन

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  श्रीमती  कृष्णा  साही  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  एशियाटिक  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 कलकत्ता  के  बर्ष  1986-87  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक
 प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्क  तथा  उस  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 एशियाटिक  कलकत्ता  के  वर्ष  1986-87  के  कार्यकरण  की  सरकार
 द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रेजो  संस्करण  )।

 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रल  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  कृषि संजालय में

 उर्यरक

 कृषि  संजालय  में  कृषि  और  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्याम  लाल  :  मैं

 आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत  उबंरक

 संशोधन  )  1989,  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 का०  आ०  में  प्रकाशित  हुआ  की  एक  प्रति  तथा

 अ ग्रेजी  सभा  पठल

 पर  रखता
 में  रखी  गई  ।  बेलिए  संख्या  एल०  ही०  <.... भरह्नासचिष : महोदय, मुझे राज्य

 महासचिव

 भ०  पू०

 राज्य  सभा  में  संदेश

 .....  भहासचिष  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव
 से

 प्राप्त  दो  सदेशों  की  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संच्रालन  नियमों  के  नियम  186  के  उप-नियम  (७)
 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  मुझे  कर्नाटक  विनियोग  :989  लिसे  लोक
 सभा  द्वारा  अपनी  7  1989  की  बैठक  में  पारित  किया  गया  था  और  राज्य  सभा
 को  उसकी  सिफारिशों  कैं  लिए

 भेजा  गया  बापस  लौटाने  और  यह्  बताने  का  निदेश

 हुआ  है  कि
 दशा  को  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिशें  नहीं  करनी

 है
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 मुझे  शोक  सभा  को  यह  सूचना  देने  का  निदेश  हुआ  है  कि  राज्य  सभा  ने  11

 1989  को  हुई  बैठक  में  पोत  परिवहन  अभिकर्ता  1987

 सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  लोक  सभा  के  सदस्यों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  किया  है  :-“

 सभा  लोक  सभा  से  यह  सिफारिश  करती  है  कि  लोक  सभा  परिवहन  अभिकर्ता

 1987  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  में  प्रो०  पराग  डॉ०  सुधीर
 श्री  एच०  ए०  श्री  एच०  एन०  नन््जे  श्री  सत्यगोपाल  श्री  एच०  एम०

 श्री  बी०  बी०  रमेया  और  श्री  इन्द्र  जीत  गुप्त  के लोक  सभा  की  सदस्यता  से  त्यागपत्र  दिए

 क्षामे  के कारण  जोकि  इस  संयुक्त  समिति  के  सदस्य  हुए  रिक्त  स्थानों  पर  लोक  सभा  से  आठ

 सदस्य  नियुक्त  किए  जायें  ओर  उस  संयुक्त  समिति  में  लोक  सभा  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  सदस्यों

 के  नामों  क्री  सूचना  इस  सभा  को  दी  जाए  ।”

 11.18  भ०  पू०

 नियम  377  के  अध्लीन  सामसे

 युवा  बंजञानिकों  में  लिराशा  के  कारणों  को  जांच  किए  जाने  के  लिए  एक  उच्च
 शक्ति  प्राप्त  समिति  नियुक्त  किए  जाने  को  आवश्यकता

 डा०  फूलरेजु  गुहा  :  बंशानिकों  के  प्रशिक्षण  पर  बड़ी  धनराशि  व्यय  की  जाती  है  परन्तु
 यह  देखा  गया  है  बहुत  से  विशेषकर  युवा  वंज्ञानिकों  में  निराशा  विद्यमान  है  ।

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करती  हूं  कि  इस  मामले  की  जांच  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति
 प्राप्त  समिति  भी  विद्वुक्त  की  जाए  और  उस  पर  आवश्यक  कार्यवाही  की  जाए  ।

 शमुद्टी  उत्पादों  के  निर्यात  ओर  विकास  को  बढ़ाया  देते  के  लिए  पुरी
 सें  एक  अनुसम्धानोस्मुली  से  गठन  स्थापित  किए  जाने  ओर  उत्पाद

 परामशंदात्री  निकाय  में  उड़ीसा  से  प्रतिनिधि  सनोनोत

 किए  जाने  की  प्रावश्यकता

 थी  बुअभोहम  महतो  :  उड़ीसा  का  समुद्र  तट  काफी  लम्बा  है  तथा  यहां  से  मछली  सहित
 अस्य  समुद्री  उत्पादों  के बिकास  की  काफी  क्षमता  उड़ीसा  की  मछली  तथा  अन्य  समुद्री  उत्पादों  का

 मिर्यात  करने  की  क्षमता  कम  नहीं  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  भारत  सरकार  ने  उड़ीसा  के

 समुद्ठी  उत्पादों  क ेविकास  की  क्षमता  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  और  समुद्री  उत्पादों  तथा  मछली  के

 बिकास  के  लिए  क्रोच्ीन  के  सामान  कोई  अनुसंधान  यहां  संगठन  स्थापित  नहीं  किया  गया  समुद्र
 सलाहकार  समिति  में  भी  उड़ीसा  का  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  मेरा  भारत  सरकार  से  अनुरोध

 है  कि  मछली  समेत  शसुद्बी  उत्पादों  के  निर्यात  और  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पुरी  में  एक  अनुसंधान
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 संगठन  की  स्थापना  करें  ।  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  वह  समुद्र  सलाहकार  सभ्रिति  में  भी  उड़ीसा  के

 प्रतिनिधियों  को  मनोनीत  करे  ।

 जल  संसाधनों  का  अधिकतम  उपभोग  किए  जाने  के  लिए  देश  कौ  जिंभिन््म
 सदियों  को  जोड़े  जाने  को  आवश्यकता

 झो  एम०  एल०  झिक्तराम  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  सूचना  देता

 चाहता  हूं  कि  हमारे  देश  में  अतिवृष्टि  के  कारण  नदियों  के  बाढ़  से  हजारों  एकड़  की  फसलें  नष्ट  होकर
 बहू  जाती  कटाव  के  कारण  जमीन  बर्बाद  होती  सेकड़ों  हजारों  लोग  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के  कारण
 बेघरबार  हो  जाते  हैं  ।  देश  का  बहुत  सारा  पानी  बेकार  बहकर  समुद्र  में  बला  जाता  है  तथा  उसका  कोई
 उपयोग  नहीं  हो  पाता  है  ।  दूसरी  अनावृष्टि  के  कारण  प्रास्त  का  प्रान्त  सूखे  की  चपेट  में  भा  जाता

 जिसके  कारण  लाखों  नर-तारी  और  पशुधन  अन्न  और  धास  के  अभाव  में  भूले-प्यासे  अकाल  में

 ही  काल  के  गाल  में  समा  जाते  इस  प्रकार  देश  अतिबृष्टि  और  अभावृष्टि  से  हमेशा  प्रभावित

 रहता  वह  जल  जो  जीवन  कहलाता  बेकार  समुद्र  में  बहुकर  चला  जाता  यदि
 भारत  सरकार  अपने  देश  में  नहरों  का  जाल  बनाकर  भारत  की  गदियों  को  एक  दूसरे  से
 जोड़  दे  तो  यह  समस्या  हल  हो  सकती  इसके  लिए  समयवद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जिससे
 भविष्य  में  हमारे  देश  में  नहरों  का  जाल  उसी  प्रकार  फैल  जैसाकि  हमारे  देश  में  रेलों  का  जाल
 बिछा  इससे  जो  पानी  बहकर  बेकार  समुद्र  में  बला  जाता  है  उसका  सदुपयोग  होगा  साथ  ही  इस
 नहरों  से  आवागमन  में  भी  सहायता  प्राप्त  इस  योजना  को  प्राथभिकता  के  आधार  पर
 भारत  शासन  अपने  हाथों  में  ले  ।

 सा्बाशनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  धबस्तुओं  की
 उपलब्धता  सुनिश्चित  किए  आने  के  लिए  राज्य  स्तरਂ  फर  मिवरामी

 कक्ष  स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 ]

 क्री  रास  प्यारे  पनिका  यह  बड़ी  चिन्ता  का  विषय  है  कि  केस  सरकार  द्वारा
 निर्देश  दिए  जाने  के  बावजूद  देश  के  विभिन्न  भागों  में  भारत  सरकार  के  निर्धारित  मापदष्डों  के  अनुसार
 सावंजनिक  वितरण  प्रणासी  के  अन्तगंत  दुकानें  नहीं  खोली  णा  रही  हैं  ।

 स्वर्गीय  प्रधानमंत्री  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जहां  तक  साबंजनिक  वितरण  प्रणाली  का  सम्बन्ध
 राज्यों  को  14  सूत्री  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करने  का  निदेश  दिया  था  ।  यह  बहुत  ही  हैरानी  की  बात

 है  कि  बहुत  से  विशेषकर  औद्योगिक  क्षेत्रों  और  भौद्योगिक  कस्बों  में  जिला  अधिकारियों  द्वारा

 यहां  तक  कि  उन्हें  राशन  कार्ड  भी  जारी  नहीं  किए  जा  रहे  जिसके  परिणागस्थरूप  उपभोक्ताओं  में

 बहुत  ह्वी  असन्तोष  ब्याप्त

 उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  भागों  तथा  देश  के  अम्य  अनेक  भागों  में  लगातार  दो  साल  सुखा  पड़ने  को

 दुष्टि  में  रखते  यह  आवश्यक  हो  गया  है  कि  केस्द्र  सरकार  द्वारा  यह  निर्देश  दिए  जाएं  कि

 जनिक  वितरण  प्रणाली  उसके  दिशा  निर्देशों  के  अनुसार  कार्य  और  यदि  आवश्यकता  तो



 नियम  377  के  अधीन  मामले  16  1989

 दी  ७  झउ_ञऊउरहााजवयघएणभ।णा

 उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए प्रत्येक  राज्य
 स्तर  पर  निगरानी  कक्ष

 स्थापित  किए  जायें  ।

 के  नस
 वो

 को  कार्यान्बित  नि
 मैं  खाद्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  से  इन  सुझावों  को  कार्यान्वित  करने  का  अनुरोध  करता

 दिल्ली  से  कांडला  पत्तन  को  रेलबे  लाइन  से  जोड़े  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 झोमती  ऊधा  ठक्कर  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन

 लिखित  सूचना  सदन  में  देना  चाहती  हूं  :---

 आपके  माध्यम  से  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  मामला  सदन  में  प्रस्तुत  कर  रही  मैं
 कच्छ  निर्वाचन  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करती  हूं  ।  कच्छ  क्षेत्र  में  कांडला  एक  मेजर  पोर्ट  है  यह्
 उत्तर  भारत  का  एक  ही  मेजर  पोर्ट  इस  क्षेत्र  में  इफ्को  प्लांट  का  फ्री  ट्रेड  जोन  है  |  कच्छ
 क्षेत्र  पाकिस्तान  की  सीमा  से  भी  जुड़ा  हुआ  इसलिए  यहां  मिलिट्री  के  लोगों  का

 जाना  लगा  रहता  है  ।

 भारत  के  सभी  मेजर  पोर्ट  दिल्ली  राजधानी  से  रेलवे  द्वारा  जुड़े  हुए  परन्तु  मुझे  अत्यन्त

 दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  कांडला  पोर्ट  अभी  भी  दिल्ली  से  डायरेक्ट  रेलवे  द्वारा  नहीं
 जोड़ा  गया  है  ।

 अतः  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  करती  हूं  कि  कांडला  पोर्ट  को  शीघ्र  ही  दिल्ली  राजधानी
 से  रेलवे  द्वारा  जोड़ा  जाए  और  एक  सुपरफास्ट  ट्रेन  दिल्ली  से  कांडला  तक  अविसम्ब  चलाई

 उड़ीसा  में  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के  अधीस  एक  सहायक  कोयला  कम्पनो
 स्थापित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 )

 श्री  श्रीअल्लभ  पाणिप्रहो  :  हमारे  देश  का  कुल  एक  तिहाई  कोयले  का  भण्डार  अकेले
 उड़ीसा  में  पाया  जाता  लेकिन  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  उड़ीसा  में  अभी  तक  किसी  कोयला
 कम्पनी  को  स्थापना  नहीं  की  गई  वास्तव  आज  यह  देश  में  बड़ी  मात्रा  में  कोयला  उत्पादन  करने
 वाला  एक  राज्य  है  जिसकी  यहां  ऐसी  कोई  कम्पनी  नहीं  है  ।

 देश  के  व्यापक  हित  बड़ी  मात्रा  में  बहां  पाए  जाने  वाले  कोयला  भण्डार  का  उचित  उपयोग
 करने  के  जोकि  अन्य  कोयला  उत्पादन  राज्यों  की  तुलना  में  बहुत  ही  सस्ता  पड़ता  और  श्रमिकों
 तथा  लोगों  के  हितों  को  देखते  हुए  उनकी  विभिन्न  स्थानीय  और  क्षेत्रीय  समस्याओं  को  सन्तोषजनक
 ढंग  से  निपटाने  के  उड़ीसा  के  कोयला  क्षेत्र  मे ंकिसी  उचित  स्थान  पर  कोल  इण्डिया  लिमिटेड  के
 अन्तगंत  एक  सहायक  कोयला  कम्पनी  की  स्थापना  यथाशीघ्र  की  जानी  चाहिए  इसके  राज्य
 में  निदेशक  का  कार्यालय  खोले  जाने  के  कथित  निर्णय  के  रूप  उस  दिशा  में  पहले  निश्चित  कदम  के

 रूप  में  यथाशी प्र  कार्यान्बित  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 ia



 25  1911  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 विधेयक

 राजस्थान  के  अलथर  लिले  में  राजगढ़  तहसील  के  गांधों  के  आसपास  सेना  के
 लिए  चांदसारी  कं  ज्र  अमाए  जाने  का  विचार  त्याग  देने  को  आवश्यकता

 झो  राम  सिह  यारथ  :  राजस्थान  के  अलवर  जिले  में  राजगढ़  तहसील  के

 राजपुर  रतनपुर  बरला  और  आसपास  के  अन्य  गांवों  की  सीमा  के  आसपास  एक
 मारी  स्थल  बनाये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जिला  राजस्व  अधिकारियों  द्वारा  एक  दर्जन  से  अधिक  गांवों  की  कृषि  भूमि  को  अधिग्रहण  करने
 के  नोटिस  जारी  किए  गए  थे  ।  जिन  किसानों  की  भूमि  और  क्राबासीय  सम्पत्ति  का  इस  काये  के  लिए
 अधिग्रहण  किया  जा  रहा  उनमें  स ेअधिकतर  जनजाति  के  लोग  जनजाति  लोगों  के  अलावा  जिन
 लोगों  की  कृषि  भूमि  और  रिहायशी  सम्पत्तियों  का  अधिग्रहण  किया  जा  रहा  वे  सीमान्तिक  और
 छोटे  किसान  उनके  पास  अपनी  आजीविका  कमाने  के  कोई  साधन  नहीं  हैं  और  उनके  पास  सिर

 छुपाने  का  कोई  स्थान  भी  नहीं  यदि  उनकी  कृषि  भूमि  और  रिहायशी  घरों  को  अधिग्रहण  कर  लिया
 जाता  है  तो  वे  लोग  बेघर  हो  जाएंगे  ।

 भारत  सरकार  के  रक्षा  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  राजस्व  गांवों  की  सीमा
 के  आसपास  चांदमारी  क्षेत्र  न  बनाया  जाए  और  कृषि  भूमि  और  रिहायशी  मकानों  का  अधिग्रहण  करने
 के  लिए  जिला  राजस्व  अधिकारियों  द्वारा  जारी  किए  गए  नोटिस  वापस  लिए  जायें  ।

 11.25  भ०  १०

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  अनजाति
 जारी  ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  सभा  अब  डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  द्वारा  14  1989  को  पेश

 किए  गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  अर्थात्  :

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  के
 अपराध  करने  का  निवारण  करने  के  लिए  ऐसे  अपराधों  के  विधारण  के  विशेष  न्यायालयों
 का  उपबंध  करने  के  लिए  और  ऐसे  अपराधों  से  पीड़ित  व्यक्तियों  को  राहुत  देने  और  उनके
 पुनर्वास  तथा  उससे  संसकत  या  उसके  आनुंषगिक  विषयों  के  लिए  विधेयक  पर  बिचार  किया
 जाये  ।

 श्री  जनक  राज  गुप्ता  अपना  भाषण  जारी  आप  केवल  तीन  मिनट  लीजिए  ।

 श्री  जनक  राज  गुप्त  :  मान्यवर  डिप्टी  स्पीकर  यह  जो  शेडयूल  कास्ट  ओर

 शैडयूल  ट्राइब  का  बिल  मन््त्री  महोदय  इस  सदन  में  लाए  उसके  लिए  मैं  उनको  मुबारकबाद  देना

 चाहता  हूं  और  उनके  जरिए  अपने  अजीम  रहनुमा  प्रधानमम्त्री  जी  को  भी  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं
 कि  ऐन  वक्त  पर  बे  इस  बिल  को  सदन  में  उन  बेबस  अवाम  की  बेहतर  के  लिए और  उनको

 13.



 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  16  1989
 विधेयक

 न

 प्रोटैबशन  वेने  के लिए  जो  काफी  अरसे  से  जुल्मों  क ेशिकार  होते  आए  इसमें  मैंने  उस  दिन  एक  बात
 पाइंट  आउट  की  थी  ।  यह  दुरुस्त  है  कि  कोई  भी  किसी  शैडयूल  कास्ट  या  ट्राइब  को  तंग  नहीं
 करेगा  लेकिन  फिर  भी  मुझे  अंदेशा  है  कि अगर  कहीं  कोई  तंग  करे  तो  उसके  लिए  यहां  पर
 प्रोविजन  नहीं  मैंने  यह  सजेस्ट  किया  था  कि  सैक्शन  3  और  4  में  यह  जो  अल्फाज  हैं

 ]

 लोक  हैं  किन्तु  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं
 हस  अधिमियम  के  अधीन  उसके  ह्वारा  पालन  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  अपने  कतंब्यों  की

 जानबूझकर  उपेक्षा  करता  वह  कारावास  से  जिसकी  अबधि  छह  मास  से  कम  नहीं  होगी

 किम्तु  जो  एक  बर्ष  तक  की  हो  दण्डनीय  होगा  ।”

 ]

 मुझे  यह  अंदेशा  है  कि  अगर  किसी  शंडयूल  कास्ट  या  शडयूल  ट्राइबव  को  कोई  आफिसर  तंग  करे
 तो  यह  इसमें  कवर  नहीं  होता  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  यह  जो  बिल  है  इसमें  कोई  भी  आदमी  या  कोई
 भी  आफिसर  किसी  शैडयूल  कास्ट  या  शंडयूल  ट्राइब  को  तंग  करे  तो  उसे  सजा  मिलनी  यह  जो
 बिल  आप  जानते  हैं  कि  शुरू  से  ही  आजादी  से  पहले  ओर  आजादी  मिलने  के  भांद  हमारे  कांग्रेस  के

 रहनुमा  महात्मा  गांधी  जी  ने  भी  यह  हमेशा  कोशिश  की  और  वे  काफी  हृद  तक  कामयाब  भी  हुए  कि
 इस  देश  से  छूआछूत  खत्म  हो  और  कोई  भी  शैडयूल  कास्ट  के  लोगों  को  तंग  न  करे  ।  वे  जब  भी  किसी
 गांव  में  जाते  थे  तो  शैडयूल  कास्ट  लोगों  की  बस्तियों  में  रहते  उसके  बाद  ऐसी  आर्गनाइजेशन्स  भी
 बनीं  जैसे  गांधी  स्मारक  निधि  और  दूसरी  आगगंनाइजेशन्स  जिससे  कि  यह्  कोशिश  की  गई  कि  इस  किस्म
 का  वातावरण  बनाया  जाए  कि  यह  सोच  ही  खत्म  हो  जाए  कि  यह  हरिजन  है  या  दूसरा  उसके
 बाद  हमारे  नेता  पं०  जवाहर  लाल  जिनके  दिल  में  हमेशा  ही  यह  तड़प  रही  कि  हमारे  पसमांदा
 जाति  के  लोगों  की  हालत  बेहतर  की  उन्होंने  ऐसे  बहुत  से  इक्दामात॑  उठाये  जिससे  उनकी  इक््नामिक
 और  इक्तसादी  हालत  बेहतर  कोई  उनके  साथ  जबरदस्ती  न  करे  और  उनको  तंग  न  कर  सके  ।

 इन्दिरा  गांधी  जी  ने  गरीब  लोगों  की  बेहतरी  ओर  उनको  इक्तसादी  तौर  पर  दूसरे  लोगों  के
 बराबर  लाने  के  लिए  और  उनकी  हालत  बेहतर  बताने  के  सिए  प्रोग्राम  बनाये  और  काफी
 उसका  फायदा  हुआ  और  उससे  काफी  लोगों  की  हालत  बेहतर  इसके  अलावा  उनके  दिल  में  इतनी

 तड़ष  इतना  वह  काम  करती  थीं  कि  उन्होंने  अपोजिशन  की  परवाह  नहीं  आज  भी  लोग  बड़ी
 अपोजिशन  करते  लेकिन  उन्होंने  बैंकों  का  लेशानलाइजेशन  किया  ताकि  गरीब  तबकाआत  के  लोगों
 और  पसमांदा  लोगों  को  फायदा  हो  सके  ।  उन्होंने  राजा-महाराजाओं  के  भत्ते  बन्द  किए  ताकि  हरिजन
 बस्तियों  को  डैवलप  किया  जा  सके  और  उनकी  हालत  बेहतर  हो  सके  ।  यही  बात  उनके  दिल  में  थी  ।

 यहां  तक  कि  जब  जनता  पार्टी  के  रिजीम  में  20  हरिजनों  को  बेलछी  में  जिन्दा  जला  दिया  गया  तो
 इन्दिरा  जी  उस  समय  बड़ी  मुश्किल  से  बेलछी  क्योंकि  वहां  जाने  के  लिये  रास्ता  नहीं  रास्ते  में

 पानी  तो  वह  हाथी  पर  बैठकर  वहां  पहुंची  और  वहां  जाकर  उन्होंने  उनकी  हालत  पूछी  और  उनको

 हौसला  दिया  और  उनके  लिए  लड़ीं  ।

 इस  बिल  की  जो  स्प्रिट  इसको  वाकई  अगर  हमें  लोगों  की  बेहतरी  के  लिए  इस्तेमाल  करना
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 है  और  यह  है  ही  उन  लोगों  की  बेहतरी  के  तो  आज  जो  हमारे  अजीम  प्राइम  मिनिस्टर  कर  रहे
 उन्होंने  जो  इक्दामात  उठाए  मैं  समझता  हूं  कि  बहु  असली  बात  है  ।

 जवाहर  रोजगार  पंचायती  राज  के  तहत  और  नगरपालिका  बिल  पास  कर  के  ऐसे  जो
 इक्दामात  प्रधानमन्त्री  जी  ने  उठाये  इससे  यह  वाजें  है  कि  उन्होंने  किस  ढंग  से  हर  बस्ती  में

 हरेक  गरीब  हरिजन  आदिवास  से  पूछकर  कि  आपकी  क्या  तकलीफ  आपको  किस  ढंग  से  फायदा  हो
 सकता  एडमिनिस्ट्रेशन  से  सलाह-मश्विरा  करके  सारी  रियासतों  के  च्रीफ  मिनिस्टर्स  से  सलाह-मश्विरा
 करके  ये  दहृवदामात  उठाये  इससे  उमकी  इबनामिक  पोजीशन  बेहतर  होगी  ।  जब  किसी  की  हक््तासिक
 पोजीशन  ठीक  होगी  तो  ना  तो  कोई  दूसरा  आदमी  उसको  तंग  करने  की  कोशिश  करेगा  और  न  वह

 खुद  ही  उसको  बर्दाश्त  करेगा  ।  मैं  इसके  लिए  प्रधानमन्त्री  जी  को  मुबारकबाद  देना  चाहता  हूं  और

 मुझे  यह  कहने  में  कोई  एतराज  भहीं  है  कि  इसी  बजहू  से  अपोजिशन  के  लोगों  ने  इस्तीफे  दिए  क्योंकि  वे
 प्रधानमन्त्री  जी  के  चेलेंज  को  फेस  नहीं  कर  सकते  थे  ।  अब  लोग  उनको  ऐसा  हमें  भरोसा  है  ।

 इस  बिल  में  एट्रोसिटीज  को  डिफाइन  किया  गया  मैं  चाहूंगा  कि  गरीबों  की  मदद  के
 गरीब  हरिजन  और  आदिवासयों  की  इमदाद  के  लिये  और  उनको  बड़े-बड़े  लोगों  के  जुल्म  और  सितम
 से  बचाने  के  लिये  और  भी  कुछ  करना  चाहिए  ।  मैं  मौतरमा  भन्त्री  महोदय  को  सर्जस्ट  करना  थाहूंगा  कि
 जब  किसी  के  खिलाफ  कोई  एक्शन  जब  कोई  एक्ट  होगा  तो  जो  जबदं॑स्त  आदमी  उसके  खिलाफ

 एवीडेस  की  जरूरत  होती  लेकिन  गरीब  आदमी  जिस  पर  जुल्म  होता  उसकी  कोई  शहादत  भी
 देने  नहीं  जाता  ।  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  कोई  सीक्रेट  एजेन्सी  गवर्नमेंट  को  बनानी  चाहिए  जो  सीक्षेटली

 इन्क्वायरी  उनका  जो  एविडेंस  उसको  ही  पूरी  तरह  से  मानना  इसके  लिए  अगर

 कानून  में  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  हो  तो  वह  किया  जाना  इसके  अलाबा  इस  सिलसिले

 में  बर्डंन  ऑफ  प्रूफ  ऐक्यूज्ड  पर  होता  आप  तो  जानते  ही  हैं  कि  गरीब  आदमी  की  शाहदत  के

 लिए  कोई  नहीं  आता  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  सम्मरी  ट्रायल  होनी  चाहिए  ताकि  जल्दी  से  जल्दी  फैसला  हो  जाये  ।  इस

 सिलसिले  में  टाइम  लिमिट  भी  होनी  चाहिए  ।  जिस  ढंग  से  प्रधानमम्त्री  जी  ले  यह  बिल  बनाया  है  और

 जिस  ढुंग  से  वह  गरीब  लोगों  की  मदद  कर  रहे  मुझे  यकीन  उससे  उनकी  इकोनमिक  पोजिशन

 अच्छी  होगी  ।

 अक्सर  इलेक्शन  के  समय  बूथ  कंपचरिंग  होती  गरीब  हरिजन  और  शैडयूल्ड  कास्ट  के  लोगों

 को  वोट  ढालने  नहीं  दिया  जाता  जैसाकि  अभी  आपके  सामने  हरियाणा  में  इसलिए  जहूरी  है

 कि  उनको  आर्म्स  फ्री  ऑफ  कास्ट  देने  चाहिए  और  ट्रेनिंग  देनी  चाहिए  जिससे  बे  अपने  आप  को  डिफेंड

 कर  सके  ।  इतमा  ही  नहीं  गरीब  हरिजनों  को  छजमीनों  पर  कब्जा  कर
 लिया

 जाता  है  और  उन्हें  गंदी  चीजें

 खाने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  इस  सिलसिले  में  कोई  कठोर  कार्यवाही  करनी

 अन्त  में  मैं  अपने  प्रधानमन्त्री  और  मोहतरमा  मिनिस्टर  श्री  वाजपेयी  जी  को  यह  बिल
 लाने  के

 लिए  मूबारकबाद  देना  चाहता  मुझे  उम्मीद  है  कि  इससे  गरीब  अवाम  को  काफी  फायदा  होगा  और

 जो  लोग  जल्मे-सितम  करते  हैं  उनको  इस  बिल  से  काफी  समझ  आएगी  ।  अब  बह  बकत
 नहीं  रहा

 कि

 वह  गरीब  हरिजनों  को  सताये  जाने  पर  बच  मैं  आपका  बहुत  मशकूर  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने

 का  दिया  । का  (४4  ५

 डा०  गौरी  शंकर  राजहंस  :  उपाध्यक्ष  यह  बिल
 शंड्यूल्ड  कास्ट

 और



 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  16  1989
 विधेयक

 शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  के  हित  में  लाया  गया  यह  वाकई  बहुत  प्रशंसनीय  है  ।  मैं  2-1  बात  इसमें

 कहना  चाहता  इसके  पहले  भी  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  प्रावीजन  थे

 लेकिन  उनका  पालन  कड़ाई  से  नहीं  हुआ  ।  आपने  इस  बिल  में  एट्रोसिटिज  को  डिफाइन  किया

 बहुत  तारीफ  की  बात  जेसाकि  इसमें  लिखा  है  :

 ]

 ध्यक्ति  जो  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं
 अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य  को  मतदान  न  करने  के  लिए  या  किसी
 विशिष्ट  अभ्यर्थी  के लिए  मतदान  करने  के  लिए  या  विधि  द्वारा  उपबन्धित  भिन्न  रीति  से
 मतदान  करने  के  लिए  बल  प्रयोग  करता  है  या  धमकी  देता  है  ।”

 लेकिन  कौन  देखेगा  ?

 जब  जनरल  हलेक्शन  होते  हैं  तो  बूथ  पर  एक  छोटी  सी  लाठी  लिए  हुए  होमगार्ड  का  आदमी

 रहता  जो  दादा  लोग  रहते  हैं  वे  शंडयूल्ड  कास्ट  और  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  लोगों  को  वोट  नहीं  देने

 देते  इम्पलीमेंटेशन  एजेंसी  आपकी  स्टेट  गवर्नेमेंट  के  पास  आपने  बिल  बना  दिया  लेकिन  आप
 इम्शोर  कंसे  करेंगे  कि  ये  लोग  वोट  दे  सकेंगे  ।  यह  अपने  आप  में  बड़ी  गम्भीर  समस्या  कानून  बना
 देने  से  कानून  का  पालन  नहीं  होता  है  ।  आप  इस  कानून  के  दसवें  हिस्से  का  पालन  करा  दीजि  छ्  यही
 बहुत  बड़ी  बात  हो  उसके  बाद  यह  है  कि

 ट्ु

 जाति  या  अनु  जनजाति
 बे

 बे  मिथ्या  या
 अनुसू  सूचित  ति  के

 सदस्य
 के  विरुद्ध  मिथ्या  या

 तंग  करने  बाला  बाद  या  दाण्डिक  या  अन्य  विधिक  कायंवाही  सांस्थित  करता

 यह  तो  रोज  होता  रहता  है  ।  फिर  आपने  लिखा

 साधारण  के  सामने  किसी  स्थान  में  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  के
 सदस्य  का  अपमान  करने  के  आशय  से  साशय  उसका  अपमान  करता  है  या  धमकी  देता

 फिर  आपने  लिखा  है  :

 जलाशय  या  किसी  अन्य  उद्गम  के  जल  को जो  आमतौर पर  अनुसूचित

 जातियों  या  अनुसूजित  जनजातियों  के  सदस्यों  द्वारा  उपयोध  में  लाया  जाता  गंदा या  मैला
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 करता  है  जिससे  कि  बहु  उस  प्रयोजन  के  लिए  कम  उपयुक्त  हो  जाए  जिसके  लिए  उसका
 आमतौर  पर  प्रयोग  किया  जाता  है  ।”

 इस  विषय  में  मैं  कहूंगा  कि एक  चीज  जिनको  कि  व्यापारिक  अनुभव  शेडयूल्ड  कास्ट
 और  शैडयूल्ड  ट्राइब्स  के लिए  चापाकल  लगाये  जते  हम  लोग  बार-बार  सरकार  को  लिखते
 सरकार  एग्जीक्यूटिव  इंजीनियर  को  हमारी  एप्लीकेशन  को  भेज  देती  है  कि  शेडयूल्ड  कास्ट  और  शैडयूल्ड
 ट्राइब्स  के  मौहल्लों  में  वापाकल  लगाया  जाए  ।  एग्जीक्यूटिव  हम्जीनियर  बगेर  किसी  हिचक  के  कहता  है
 कि  हमारे  पास  तो  पैसा  ही  नहीं  हम  लगाएं  क्या  और  एग्जीक्यूटिव  इंजीनियर  जितने  ठाठ-बाट  से

 रहता  उसका  कहना  ही  क्या  ।  हम  तो  कहते  हैं  कि  पानी  को  खराब  पीने  नहीं  आप

 समूचे  प्रोवीजन  को  एक  किनारे  कर  नेहरू  सैण्टीनरी  ईयर  में  बस  एक  ही  काम  कर  दीजिए  कि

 शेडयूल्ड  कास्ट्स  और  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  के  टोलों  बस्तियों  में  पीने  के  पानी  का  इन्तजाम  हो
 उनकी  आधी  समस्या  समाप्त  हो  जाएगी  ।  मैं  गांव-गांव  में  घूमता  मैंने  देखा  है  कि  पानी  के  बिना
 लोग  तड़प  जाते  वह  उसी  तालाब  से  पानी  पीते  जिससे  मवेशी  नहाते  जिसमें  लोग  शोच  को
 जाते  जिसमें  हजार  तरह  की  गन्दगी  रहती  जिस  पानी  के  पीने  से  कालाजार  होता  मलेरिया

 होता  टाईफाइड  होता  कोलरा  होता  है  और  50  तरह  की  बीमारियां  होती  हैं  और  हरिजन  लोग
 उसी  पानी  को  पीते  जहां  चापाकल  लगना  कोई  चापाकल  नहीं  लगने  देता  है|  हमने  देखा

 मेरा  व्यक्तिगत  अनुभव  है  और  मैं  बड़ी  जिम्मेदारी  से  बात  कहता  हूं  कि हरिजन  के  नाम  पर  भ्रापाकल
 सबर्णों  के  यहां  लगा  दिया  जाता  है  और  कह  देते  हैं  कि  हरिजन  के  यहां  लग  गया  ।  मैं  इतनी  प्रार्थना
 करूंगा  कि  आप  हरिजनों  के  लिए  चापाकल  पीने  के  पानी  का  हन्तजाम  कर  दीजिए  और  यह  इन्तजाम
 कर  दीजिए  कि  जब  भी  उनका  चापाकल  खराब  हो  तो  उन्हें  पीने  का  पानी  मिल

 जौधरी  सुम्दर  सिह  :  पीने  का  पानी  कहां  नहीं  मिलता  है  ?

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  बिहार  में  नहीं  मिलता

 मैं  एक  बात  और  कहूँगा  कि  आपने  कहा  है  कि  ओफेंस  करेगा  तो  उसे  भारी  सजा  सजा

 कैसे  होगी  ?  गवाही  देने  कौन  आयेगा  ?  मैंने  पहले  भी  इस  सदन  में  कहा  है  कि
 के

 लोग  दादागिरी  से  इतने

 डर  रहे  अब  क्रिमिनल्स  हर  एक  फिल्ड  में  आ  गये  जकिमिनल्स  पोलिटिक्स  में  आ  गए  क्रिमिनल्स

 बिजनेश  में  आ  क्रिमिनल्स  लीगल  प्रोफेशन  में  आ  गयद्ये  एक  हरिजन  को  यदि  सताया  जाय  तो

 गयाही  देने  के  लिए  कौन  सामने  आयेगा  कि  सताया  गया  और
 सताने

 वाले  पर  मुकदमा
 उसको  पनिशम्मंण्ट  मैंने  इस  पर  एक  सबाल  भी  इसी  सदन  इसी

 सैशन
 में  पूछा

 मेरा  ध्यक्तिगत  अनुभव  है  कि  लोग  सामने  नहीं  आते  सच  पूछिए  कि  यह  हरिजनों  सबर्णों  की

 हडतनी  नहीं  जितनी  लड़ाई  हैब्सਂ  और  हैब  नॉट्स  की  जिसके  पास  पैसा  है  बह  गरीब
 को  रौंद  देता

 हा  और  हम  लाचार  होकर  देखते  रहते  हैं  तो  व्यवस्था  ऐसी  कीजिए  कि  2-4  आदमियों  को  भी  पतनिशमैण्ट

 दस  ओफेंस  में  और  जिसे  पनिशर्मष्ट  उसका  चेहरा  आप
 टी०

 का
 ०  पर  पूरा  देश

 जाने  कि  इसने  यह  अत्याचार  किया  इसको  यह  सजा  हुई  अखबारों  में  उसकी  फोटो
 जिससे

 लोग  उसका  सोशल  बायकाट  यह  हमारी  बहुत  बड़ी  देन  होगी  कि  यदि  हम  कुछ  भी  ऐसा  कर  सकें

 जिससे  कि  उसको  सही  भर्थ  में  वाय  मिल  कल  प्रधानमस्त्री  जी  ने  बहुत  अच्छा  कहा  कि  हम  शीघ्र
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 ही  लोगों  को  सस्ता  न्याय  दिलाने  की  कोशिश  करेंगे  ।  हसे  दिशा  में  हम  यदि  पहल  अभी  से  कम  से
 कम  हरिजन  और  जनजाति  के  लोगों  को  न्याय  मिल  हममे  देखा  है  कि  यह  जो  की
 बात  कहते  झारखण्ड  मूवमैण्ट  बिहार  में  रहा  जहां  पर  आदिवासियों  को  केजुमल  की  नौकरी
 मिलनी  वहां  पर  दूसरे  जिले  के  लोग  आकर  भर  गये  हैं  उनको  नौकरी  नहीं  मिल  पाती  वह
 लाचार  होकर  गलत  रास्ते  पर  चले  जाते  हैं  तो  जो  काम  आदिवासियों  के  लिए  जो  काम  हरिंजनों
 के  लिए  सुरक्षित  उसमें  तो  उनको  स्थान  मिलना  चाहिए  ।  यह  बड़ी  चालाकी  से  होता  लोग  उसको

 कैजुअल  में  रखबा  देते  हैं  और  $-7  साल  कंजुअल  में  गया  तो  लोग  कहते  हैं  कि अब  तो  इसका  क्या
 अब  तो  इसी  को  रहने  दूसरे  आदमी  को  इसकी  जगह  पर  मत  लाओ ।।  मेरें  कहने  का  अर्थ  यह

 है  कि  हमारी  इंटेंशन  बहुत  अच्छी  हम  शैडयूल्ड  कास्ट  और  शैडयूल्ड  ट्राइब्स  की  मदद  करना  चाहते
 हैं  लेकिन  हम  यह  भी  देखें  कि  राज्यों  में  उनको  मदद  मिल  रही  है  या  नहीं  मंदद  मिल  रही  यदि

 नहीं  मिल  रही  है  तो  हम  राज्य  सरकारों  का  ध्यान  इस  ओर  जरूर  आकर्षित  करें  कि  देखिये  आपके  यहां
 हरिजनों  के  साथ  न्याय  नहीं  हो  रहा  कोई  भी  राज्य  सरकार  इसको  केजुअली  न  जब  हरिजनों
 पर  बहुत  अत्याचार  होते  हैं  तो आपको  पता  है  कि  कई  जगह  पर  वे  नक्सलाईट  हो  गए  हैं  ।  क्ष्योंकि  उन्हें
 जोब  अपोरच्युनिटीज  नहीं  उनके  साथ  इन्सान  की  तरह  ट्रीटमेंट  नहीं  होता  जब  वे  लाचार  हो
 जाते  हैं  और  सामाजिक  व्यवस्था  में  वे  कुछ  नहीं  कर  पाते  तो  वे  ऐसा  करते  तो  हेमारी  जो  सामाजिक
 व्यवस्था  है  वहु  दोषपूर्ण  है  इस  सारी  व्यवस्था  को  ठीक  कराएं  ।

 अभी  दुनिया  में  स्लेवरी  के  बारे  में  एक  स्टडी हुई  थी  कि  कहां-कहां  अभी  भी  स्लेवरी  उसमें  बताया
 गया  कि  हिन्वुस्तान  में  भी  अभी  स्लेवरी  बोण्डेड  लेबर  के  रूप  में  बोप्डेड  लेबर  में  शेडयूल्ड  कास्ट  और

 शैडयूल्ड  ट्राइब्स  के  लोग  हैं  जिनसे  पीढ़ी  दर  पीढ़ी  जबरन  काम  लिया  जा  रहा  आप  उन  सबको
 निकालने  की  कितनी  भी  कोशिश  करेंगे  लेकिन  निकल  नहीं  दुनिया  के  दूसरे  भाग  अफ्रीका  के

 मैं  कहूंगा  कि  हमारा  इन्टेशन  बहुत  अच्छा  है  और  हमने  एक  अच्छी  शुरूआत  की  है  कि  जिस  पर  भी
 अत्याचार  हो  उसको  जल्दी  से  जल्दी  न्याय  दिलाएं  और  सारी  वुनिया  को  बताएं  कि  इसने  अन्याय  किया
 था  इसलिए  इसको  सजा  हुई  ।  जो  हमारा  इन्टेशन  है  कि  हम  हरिजनों  और  जनजातियों  को  न्याय  दिलाना

 चाहते  उनको  उनका  उचित  स्थान  दिलाना  चाहते  हैं  वह  हम  करके  मेरी  इतनी  ही
 प्रार्थना  है  ।

 झ्री  रासप्यारे  पतिका  :  उपाध्यक्ष  मैं  अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित
 जनजाति  .1989  का  पुरजोर  सर्मथंन  करने  के  लिए  खड़ा  हुजा  हूं  ।

 पिछले  पांच  वर्षों  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  तथा  अन्य  कमजोर  वर्षों  के

 लिए  सरकार  ने  लगातार  नये  नये  उपाय  किए  हैं  और  मैं  इंस  बिल  को  एक  ऐतिहांसिक  और  ऋतिकारी
 बिल  मानता  हूं  ।  क्योकि  इसके  पहले  अत्याचारों  से  निपटने  के  लिए  जो  कानूस  थे  उसके  धारे
 में  हम  समय  समय  पर  सदन  में  चर्चा  करते  थे  और  यह  तभ  हो  गया  था  कि  जो  कानून  विद्वान  हैं  हमसे

 उनकी  समस्या  का  निदान  नहीं  होता  इस  बिल  को  खाते  के  मैं  खास  कर  माननीया  कल्याण

 मंत्री  जी  को  बहुत-बहुत  साधुवाद  देना  चाहता  हूं  । अपनी  सरकार  ओर  अपने  प्रधानमंत्री  को  भी

 बाद  देना  चाहता

 यह  सही  बात  है  कि  कमजोर  वर्गों  को  ऊपर  उठाने  के  लिए  कई  साल  से  सभातार

 प्रयस््न  हो  रहे  हमारे  देश  में  लोकतन्त्र
 है

 और  विरोधपक्ष  भी  अभी  दो-तौन  महीने  पहले  चिरोध
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 पक्ष  के  एक  नेता  ने  यह  आन्दोलन  करने  की  धमकी  दी  कि  यदि  शेड्यूल  ट्राइब्ज  को  सबिसिज  में  पूरा
 प्रतिनिधित्व  नहीं  मिलेगा  तो  वे  आंदोलन  चलायेंगे  ।  मुझे  सूचित  करते  हुए  अपार  हर्ष  हो  रहा  है  कि

 हमारी  सरंकार  ने  बेकलोग  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रक्रिया  आज  से  दो-ढाई  साल  पहले  शुरू  कर  दी  थी  |
 माननीया  मंत्री  जी  ने  कई  अवसरों  पर  शेडयुल्ड  कास्ट्स  और  शेड्युल्ड  ट्राइब्ज  के  लोगों  को  ही  नहीं
 बल्कि  एम०  एल०  ए०  और  एम०  एल०  सी०  की  अन्य  कई  अवसरों  पर  बैठकें  और  सम्मेलन  बुला  कर
 के  इस  बेकजोग  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  था  जोकि  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  की  आँकाक्षा  के

 अनुरूप  था  और  आज  यह  कायंबाही  सारे  देश  में  चल  रही  इसका  हृम्पेक्ट  बहुत  अच्छा  है  और  जो
 आन्दोलन  करने  वाले  थे  उनको  पता  चल  गया  है  कि  सरकार  केवल  शेड्युल्ड  कास्ट्स  और  शेड्युल्ड
 ट्राइब्ज  की  बात  नहीं  करती  यह  चरित्र  है  अपने  देश  के  विरोध  पक्ष  इसलिए  वे  यह  सब
 चलाना  चाहते  थे  कि  शायद  ग्रवनेमेंट  देर  कर  मैं  प्रन्यवाद  देना  भाहृता  हूं  कि  बड़े  सामग्रिक  ढंग  से
 आपने  कार्यवांहौ  इसका  बहुत  अच्छा  इम्पेक्ट  पड़ा  आज  जो  बिल  सामने  आया  इसके  लिए
 मैं  मंत्रालय  को  घत्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।  इसके  उद्देश्यों  और  कारणों  में  सारे  प्याइन्ट्स  का  जिक्र  किया
 गया  है  ।

 हरिजन  आदिवाशियों  पर  जो  अत्याचार  होते  उसके  कई  मुख्य  कारण  हैं  ।  भाजादी  के  42
 बर्षों  के  बाद  देश  में  जो  सामाजिक  स्तर  पर  सुधार  हुआ  उप्तके  परिणामस्वरूप  हरिजन-आदिपासिश्ों
 में  जागूति  आई  है  भौर  वे  अब  उन  अत्थाच्षारों  का  विरोध  करने  लगे  जिन  लोगों  में  सहृदबता  नहीं

 वे आज  भी  हम  लोगों  पर  अत्याचार  करते  यह  बात्त  सही  हैं  कि  जमीन  के  मामसे  छूआछूत
 के  शाभसे  महिलाओं  के  सम्मान  के  मामले  में  सवर्णों  द्वारा  हरिजन-आडिवासियों  पर  अत्याचार  किए
 जाते  ताकतबर  लोगों  द्वारा  अत्याचार  ढाए  जाते  लेकिन  इस  बिल  में  कोई  ऐसा  विषय  नहीं  है  जो

 छूटा  इसके  लिएं  मैं  सरकार  को  धन्यवाद  देना  चाहतः  हूं  । सरकार  ने  स्वीकार  किया  है  कि  मौजूदा
 कामूनों  से  इन  अत्याचारों  को  रोकने  में  सफलला  नहीं  मिल  पा  रही  इसलिए  यह  बिल  लाया
 नणा  है  ।

 एक  बात  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारी  नीयत  साफ  सरकार  की  नीयत  साफ  है
 ओर  हुमारी  आइडियालाजी  कक््लीयर  लेकित  इस  कानूनों  का  पालन  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  करवाना

 होता  जोकि  उत्तरदायित्थ  से
 इन  कानूनों  का

 पालन  नहीं  हम  कानून  बना  कर दे  देते

 शेकित  उसका  पालन  ठीक  तरह  से  नहीं  हो  पाता  ।  जैसाकि  अभी  हमारे  सम्माननीय  साथी  ने  हम
 वीकर  सेक्शन  के  लिए  कानून  बनाते  हैं  लेकिन  उनका  इंप्लीमेंटेशन  नहीं  होता  ।  हरिजन-आदिवासियों

 के  उत्थान  का  कार्य  केन्द्रीय  सरकार  का  इसलिए  इसके  लिए  मातेटररिंग  सेल  प्रदेश  लेवल  पर  नहीं
 बल्कि  जिला  लेवल  पर  होने  चाहिए  और  निगाह  रखी  जानी  चाहिए  कि  किस  क्षेत्र  में  कित  बर्नों  पर

 अत्याचार  हो  रहा  इसकी  सूचना  बराबर  मिलती  रहनी  अनुसूचित  जनजाति  कमिश्नर

 और  कमीशन  हैं  जोकि  सारा  विवरण  प्रस्तुत  करते  कभी-कभी  इनकी  रिपोर्ट  पढ़कर  बहुत  विचित्र

 स्थिति  होती  जब  यह  देखने  को  मिलता  है  कि  इस  वर्ष  में  हरिजनों  पर  इतने  हजार  केसेस  अत्याचार

 के  ये  जो  अत्याचार  होते  इनका  सबसे  बड़ा  कारण  यह  है  कि  सम्बन्धित  थाने  का  एस०  जो०

 एफ०  आई०  आर०  ही  दर्ज  नहीं  करता  ।  जहां  पर  इस  तरह  के  केसेस  ज्यादा  होते  हैं  वहां  के एस०  ओ०

 की  शायद  खराब  एंट्री  होती  उस
 खराब  एंट्री  से  बचने  के  लिए  वह  शेड्यूल  कास्ट  और  ट्राइब  के

 झोगों  की  रिपोर्ट  ही  दर्ज  नहीं  करता  ।  भेरा  निवेदन  है  कि  कहीं  न  कहीं  :  ऐसा  प्रावधान  होना  चाहिए
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 हा  डे

 कि  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  व्यक्ति  की  दरस्वास्त  को  ही  एफ०  आई०  आर०  के  समान  मानता

 जाना  चाहिए  और  उस  पर  कार्यवाही  की  जानी  सम्बन्धित  एस०  ओ०  पर  इस  बात  की

 बाध्यता  होनी  त्राहिए  कि  वह  उसके  प्रार्थना  पत्र  को  एफ०  आई०  आर०  अगर  कोई  जन

 निधि  उसका  प्रार्थनापत्र  फा््ड  करता  है  या  वह  एस०  पी०  को  या  अन्य  अधिकारी  को  प्रार्थनापत्र

 देता  है  तो  उसको  भी  एफ०  आई०  आर०  माना  जाना  जिससे  पुलिस  अधिकारी  अपने  कत्तंब्य

 निवंहन  से  बच  ने  सके  ।

 एक  ओर  महत्वपूर्ण  सुझ्नाव  मैं  देना  चाहता  जिसके  बारे  में  और  भी  कई  माननीय  सदस्यों  ने

 कहा  है  ।  कौन  साहस  करेगा  कि  वह  हरिजन-आदिवासी  के  पक्ष  में  गवाही  दे  और  ताकतबर  लोगों  से

 दुश्मनी  करे  ।  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  जिस  तरह  से  महिलाओं  के  बारे  में  जो  अपराध

 करता  है  उस  पर  ओनस  आफ  प्रूफ  होना  चाहिए  ।  अगर  ऐसा  नहीं  होगा  तो  इस  विधेयक  का  जो  परपज

 वह  हल  नहीं  होगा  किसी  पर  अत्याचार  करने  की  कभी  रिपोर्ट  आत्ती  है  तो  उसका  जिसने

 चार  किया  हैं  अपने  को  निर्दोष  साबित  करने  का  मौका  मिलना  चाहिए  कि  उसने  अत्याच्षार  नहीं

 आजादी  के  42  वर्षों  बाद  भी  हमारा  हरिजन-आदिवासी  अभी  भा  कमजोर  वर्ग  उसकी  ऐसी  ताकत

 नहीं  है  कि  वह  अपनी  शक्ति  के  बल  पर  लोगों  की  सदावना  प्राप्त  कर  सके  और  गवाह  जुटा  सके  ।

 इसलिए  ऐसी  धारा  आप  जोड़  दें  कि
 जिसके

 ऊपर  अपराध  है  वह  निर्दोष  होने  का  सबूत  पेश  मैं

 सन्  62  में  उत्तर  प्रदश  विधान  सभा  में  आया  हमारी  माननीय  मंत्री  जी  भी  उसी  समय  आई

 इनका  करूणामय  हृदय  है  ।  हमें  मालूम  है  कि  इन्होंने  किस  प्रकार  अपने  क्षेत्र  क ेलिए  और  आदिवासियों

 के  लिए  अपने  स्तर  से  उनके  कल्याण  की  योजनाएं  बनाई  मैं  व  हमारे  बहुत  से  साथी  पिछले

 पन्द्रह  सालों  से  यह  मांग  करत  आ  रह  हैं  कि  जो  एस०  सी०  एस०  टी०  लिस्ट  में  छूट  गये  उनके  साथ

 अत्याचार  होता  उनका  कानूनों  सहायता
 भी  नहीं  उन्हें  भी  लिस्ट  में  शामिल  कर  लिया

 जाए  ।  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यबाद  देता
 हूं

 क्यों  पिछले  तीन  चार  सालों  में  इन्होंने  बहुत  ही  अच्छा

 काम  किया  है  ओर  हमें  पता  चला  है  कि  उस  लिस्ट  को  केबीनेट  ने  भी  क्लीयर  कर  दिया  है  ।  एनोमेलीज

 भी  दूर  होनी  चाहिए  ।  भाई  मोतीलाल  जो
 यहां

 बेठं
 इनके  यहां  बियार  आदिवासी  हैं  लेकिन  भेरे

 क्षेत्र  में  वे  आदिवासी  नहीं  है  ।  मध्य  प्रदेश  क  आठ  जिलों  में  आदिवासी  हैं  और  इसी  प्रकार  पनिका

 ट्राईंब  भी  मध्य  भ्रदश  मे  बीस
 लाख  के  करीब  आज  हम  किसी  एम०  पी०  को  खुश

 करने  के  लिए  कोई  जाति  शामिल  के
 र

 सकते  है  लेकिन  बीस  लाख  पंनिका  जाति  के  साथ  अन्याय  नहीं

 कर  सकते  ।  जब  एरिया  रॉजस्ट्रेशन  बिल  पास
 कराया  गया  था  तो  इस  जाति  को  भी  शामिल  करना

 चाहिए  था  ।  नेताम  जीने  व  अन्य
 साथियों  ने  मांग

 की  है  कि  पूरे  राज्य  की  पनिका  जाति  को  ट्राइब  में

 शामिल  किया  अगर  वहां  की  सरकार  किसी  प्रकार  न  करे  तो  पालियामेंट  सुप्रीम  है  और  आपको

 लिर्णेय  करना  कि  कौन  सी  जाति  ट्राइब  है  और  कोन  सी  एस०  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  राज्य

 सरकार  माने  या  न  माने  ।  लेकिन  यह  गलत  बात  है  कि  एक  जगह  तो  एस०  सी०  है  लेकिन  दूसी  दूसरी

 जगह  पर  नहीं  |  आप  पर  दबाब  पढ़ा  है  और  हम  भी  कई  बार  डंपुटेशन  लेकर  गए  जो  लिस्ट  आपने

 तैयार  की  है  और  जहां  संशोधन  की  जरूरत  पड़े  वहू  अवश्य  होना  चाहिए  ।  इस  सेशन  में  नहीं  तो  जो

 अगला  सेशन  बुलाया  जा  रहा  उसमें  किया  जा  सकता  है  ।  आप  सक्षम  हैं  और  अगले  सेशन  में  एक

 दिन  में  इसको  पास  कराया  जा  सकता  है|  कोई  कल््ट्रोबर्सी  नहीं  कई  करोड़  गरीब  लोग  हैं  जो  इस

 सूती
 में  जुड़  जायेंगे  ।  मंत्री  जी  के  पास  करूणा  की  भावना  है  और  उसी  भावना  से  इस

 20
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 मेंटेशन  की  मशीनरी  इसी  बिल  के  माध्यम  से  तैयार  करने  की  कृपा  करें  ।  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि

 मुझे  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।  आपने पते

 भ०  प०

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  का  विचार  जानना  चाहता  हूं  जो  सदस्य  बोलना  चाहते  हैं  इनकी
 लम्बी  सूची  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  हम  मध्याह्न  भोजन  के  समय  को  छोड़  सकते  यदि
 आप  सब  को  यह  स्वीकार  हो  तो  हम  मध्याह्न  भोजन  के  समय  को  छोड़  सकते  हैं  और  वाद-विबाद  जारी
 रख  सकते  हैं  ।

 कई  माननोय  सबस्य  :  जी  हां  महोदय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  साथ  ही  मेरा  आप  सबसे  अनुरोध  है  कि  बहुत  संक्षेप  में  कहें  और  प्रत्येक
 केवल  5  से  6  मिनट

 प्रत्येक

 श्री  सुन्दर  सिंह  ।

 चोघरी  सुन्दर  लिह  :  हमारी  बहन  जी  ने  जो  यह  विधेयक  यहां  पेश  किया  है  वह
 बहुत  अच्छा  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  के  ब्यालात  बड़े  साफ  अगर  उनकी  मौजूदगी  में  हम  लोगों
 का  भला  नहीं  हो  सकता  तो  फिर  कभी  नहीं  हो  सकता  ।  आप  कानून  तो  बहुत  बनाते  हैं  अनुसूचित
 जाति  और  जनजाति  के  लोगों  की  भलाई  के  लेकिन  उनका  इम्पलीमेंटेशन  नहीं  हो  पाता  जो
 विधान  सभाओं  के  सदस्य  हैं  और  संसद  सदस्य  हैं  उनको  चाहिए  कि  इसे  कार्यान्वित  विधायकों  को
 इसके  लिए  लड़ाई  लड़नी  वह  किस  लिए  हम  लोग  सदस्य  बन  जाते  हैं  ओर  यही  कहते  हैं
 कि  केन्द्र  सरकार  यह  वह  लेकिन  यह  हमारी  जिम्मेदारी  खास  कर  जो  अनुसूचित  जाति
 और  जनजाति  के  लोग  हैं  उनकी  |  आप  कहते  हैं  कि  पुलिस  में  एस०  सो०  और  एस०  टी०  के  लोगों  की
 भर्ती  नहीं  तो  यह  आपको  देखना  चाहिए  कि  क्यों  नहीं  होती  ।  में  आज  ही०  एस  ०  पी
 और  डी०  आई०  जी०  हरिजन  हैं  ।  जहां  पर  पुलिस  में  हरिजन  लोगों  को  नहीं  लिया  जाता  है  तो  ग्रह
 किसका  ऊुसूर  आपका  कुसूर  आप  बातें  तो  बड़ी-बड़ी  करते  हैं  लेकिन  कहते  यही  हैं  कि  सेम्टर
 गबनेंगैंट  को  करना  चाहिए  ।
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 गिडगिड़ाने  से किसी  ओ  आदमी  को  अपना  अधिकार  नहीं  मिलता  है  |  अधिकार  तं धकार॑  तो  अनि
 लोगों  से  छीने  जाते  हैं  ।  अनिच्छुक

 महात्मा  जी  ने  कहा  था

 दुबारा  जन्म  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  यदि  मेरा  हुआ  तो  मैं  हरिजन  के  झूप  में
 जन्म  लेता  चाहूंगा  ताकि  मैं  उसके  उन  दुखों  और  प्रताह़नाओं  को  महसूस  कर  स्रकूं  भो  कहें  दी

 न
 ल्
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 जाती  मैं  प्राथंना  करता  हूं  कि  यदि  मैं  दुबारा  जन्म  लूं  तो  मैं  बेश्य  या
 शद्र  नहीं  बनू  बल्कि  आदि  शूद्र  बनूँ  ।”

 मैं  बड़ा  हैरान  होता  हूं  जब  इस  तरह  की  बातें  सुनता  हूं  कि  हरिजनों  पर  फलां  अत्याचार  हुआ
 या  यह  हुआ  ।  उस  वक्त  आप  क्या  करते  हैं  ।  पंजाब  में  भी  ऐसा  होता  मैं  आपको  बताऊं  कि  हमारे

 ,  गांव  से  लड़कियां  ले  जाते  थे  साथ  वाले  गांव  हमने  उसी  समय  अपने  आदमियों  को  शराब  पिलाकर

 कहा  कि  इनकी  लड़की  उठा  लाओ  तो  वह  उसी  वक्त  हमारी  लड़की  वापस  दे  गए  ।  इसलिए  यह  आपकी

 ही  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  की  नहीं  अगर  कोई  एम०  पी०  या  एम०  एल०  ए०  जो  हरिजन

 हो  बह  अपने  लोगों  की  रक्षा  न  कर  सके  तो  उसे  बाहर  कर  दो  ।  जो  हरिजन  निर्वाचन  क्षेत्र  हैं  वहां  हमें
 एहतियात  बरतनी  चाहिए  और  उनकी  रक्षा  स्वयं  करनी  मैंने  प्रधानमंत्री  जी  को  भी  कहा  था

 कि  आप  इनके  बारे  में  सोच-समझ  कर  कोई  ठोस  कदम  उठायें'*'इसमें  किसी  तरह  का  ऑऔग्जक्शन  तो

 हींभा  ही  नहीं  चाहिए  |  यदि  किसी  जगह  हरिजनों  का  होल्ड  हो  तो  बहां  सब  काम  अपने  जाप  ठीक  हो
 जाते  जब  मैं  असेम्बली  में  हुआ  करता  था  तो  उन  दिनों  जो  व्यक्ति  भी  हरिजनों  और  आदिवासियों

 पर  अत्याचार  की  बातें  करता  मैं  उसे  एक  ही  सलाह  दिया  करता  था  कि  अत्याचार  के  खिलाफ  जब

 तक  हरिजन  खुद  आवाज  नहीं  उसकी  सुनेगा  उस  पर  होने  वाला  अत्याचार  खत्म  कंसे

 सभी  मुझसे  सहमत  थे  ।  इसलिए  आदमी  में  लीडरशिप  होनी  वेसे  ही  हरिजमों  की

 लीडरशिप  होनी  चाहिए  ।  लोग  वेसे  ही  इधर-उधर  घूमते  फिरते  कहते  हैं  कि  हरिजनों  पर  अत्याचार

 होता  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि
 आप  चाहे  कितने  ही  कानून  बना  जितने  मर्जी  लैजिस्लेशन  बना

 जब  तक  हरिजन  खुद  सामने  नहीं  भल्याचार  के  खिलाफ  आबाज  बुलन्द  नहीं  सारा

 सिलसिला  ऐसे  ही  अलता  रहेगा  ।  सवाल  यह  है  कि  कानून  तो  पहले  भी  बसे  हुए  लेकिन  उन्हें  इम्पलीमैंट

 कौन  स्टेट  गवर्नमैंट  या  सैंट्रल  गवरनमैंट  :  बिना  लोगों  के  सहयोग  कोई  कानून  ठीक  तरह

 से  इम्पलीमैंट  नहीं  हो सकता  ।  -

 लिभुचाद  ]

 गिड़गिड़ाने  से  किसी  भी  आदमी  को  अपना  अधिकार  नहीं  मिलता  अधिकार  तो  अनिच्छूक
 लोगों  से  छीने  जाते  हैं  ।

 ह

 राइट  लेने  के लिए  खुद  लड़ना  पड़ता  है  और  आदमी  जब  तक  खुद  आगे  नहीं  यह
 सिलसिला  चलता  रहेगा  ।  लोग  कहते  हैं  कि  बड़ी  इन्जस्टिस  ही  रही  मैं  पूछता  हू  कि  भाई  बुद  में  कह

 ताकत  पैदा  करो  कि  कोई  इन्जस्टिस  करने  ही  न  दूसरों  को  ब्लेम  करते  से  कोई  काम  नहीं  होने

 हमें  हर  इनजस्टिस  का  डटकर  मुकाबला  करना  चाहिए  ।  मैं  बड़ा  हैरान  हूं  कि  हरिजनों  पर

 इन्जस्टिस  रोकने  के  लिए  यह  कानून  बना  वह  कानून  बना  जब  तक  हरिजनों  में  खुद  ताकत

 नहीं  कोई  कानून  ठीक  तरह  से  इम्पलीमैंट  नहीं  हो  सकता  ।  हरिजनों  को  अपनी  रक्षा  खुद  करनी

 कोई  उतकी  रक्षा  करने  नहीं  आएगा  ।  पंजाब  सबसे  ज्यादा  टेररिस्टस  अफेक्टिड  इलाका  मैं

 वहां  भी  मही  कहता  हूं  कि  टैररिस्टस  के  खिलाफ  सारे  कम्यूनिष्ट'ः  सब  इकटूठे  हो  तभी
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 विधेयक

 पार  पा  सकते  कानून  बना  देने  से  कोई  काग  नहीं  निकलने  वाला  मुझे  नये-नये  कानूनों  की  बात

 सुनकर  बहुत  तकलीफ  होती  हर  आदमी  को  सोच  समझ  कर  बाते  करनी  चाहिए  ।  हरिजनों  के  जितने
 एम०  एल०  ए०  या  दूसरे  रिप्रेजेन्टेटिग्ज  उन्हें  आगे  आना  कानून  तो  पहले  से  बहुत  बने
 लेकिन  उन्हें  इम्पलीमैंट  करने  का  सवाल  उस्हें  खुद  कानूतीं  को  इम्पलीमैंट  करानां  दूसरा  कोई
 यह  काम  करने  नहीं  खुद  हरिजनों  को  लड़ाई  करनी  पड़ेगी  |  हन॑  शब्दों  के  मैं  आपका
 ज्यादा  टाइम  न  लेते  इतने  सुन्दर  विधेयक  का  संमर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जीं  द्वारा  सदन
 में  जो  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  अत्याचार  निवारण  विधेयक  लाया  गया  मैं  उसका
 समर्थन  करता  हूं  ।  इससे  पहले  कि  मैं  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  इससे  पहले  के  बने

 कानूनों  की ओर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इससे  पहले  बने  कानूनीं  में  हरिजनों  पर  अंत्याचार
 रोकने  के  लिए  अनेके  प्रावधान  मौजूद  हैं  और  मैं  समझता  हूं  कि  उनके  प्रभावी  होने  से  इन  लोगों  पर

 होने  वाले  अत्याचारों  में  कमी  आयी  है  ।  फिर  भी  मंत्री  महोदया  ने  वस्तुस्थिति  को  यह
 ऐतिहासिक  विधेयक  सदन  में  उपस्थापित  किया  जिसके  लिए  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  और  डा०
 बाजपेयी  जी  दोनों  बधाई  के  पात्र  हैं  ।  जैसा  यहां  राजहुंस  जी  ने  बहुत  अच्छा  कहां  कि  इस  सम्बन्ध
 में  हम  सदन  में  एक  नहीं  अनेकों  कानून  बना  चुके  लेकिन  जब  उन्हें  राज्यों  के पास  भेजा  जाता

 तो  जिला  स्तर  तक  पहुंचते-पहुंचते  वे  कानून  पंग्रु  होकर  रह  जाते  जहां  तक  आपने  इस  विधेयक  में

 अत्याचार  निवारण  के  लिए  प्रावधान  किए  अत्याचारों  की  रोकथाम  की  व्यवस्था  की  प्रावधान  तो

 बहुत  अच्छे  लेकिन  इस  सम्बन्ध  में  जितने  कानूम  पहले  बने  उनकी  ओर  दृष्टिपात  संविधान  में

 जो  व्यवंस्थाएं  की  उनकी  ओर  देखें  या आई०  पी०  सी०  की  ओर  देखें  तो  सब  में  आपको  एक
 व्यवस्था  यह  मिलेगी  कि  अत्याचारों  से  सम्बन्धित  केस  में  अधिक  से  अधिक  90  दिनों  में  चांशीट

 तैयार  करके  अदालतों  में  पेश  हो  जानी  लेकिन  हमने  देखा  है  कि  पुलिस  अधिकारी  चार्जशीट  को

 अदालतों  में  वेश  करने  में  साल-साल  या  डढ़-डेढ़  साल  तक  लगा  देते  जिससे  ऐसे  मामले  प्रूफ  के

 फाइनल  रिपोर्ट  के  बिना  छूट  जाते  हैं  ।  मैं  चाहूंगा  कि  90  दिन  में  चार्जशीट  प्रस्तुत  करने  वाले  प्रावधान

 पर  कड़ाई  से  अमल  किया  जाना  चाहिए  और  इस  बिध्लेयक  में  भी  ऐसो  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जहां

 हूरिजनों  पर  अत्याचार  का  प्रकरण  सामने  उसकी  चार्जशीट  अधिक  से  अधिक  90  दिलों  में

 अदालतों  में  पेश  हो  जानी  चाहिए  ।  यदि  आप  विधेयक  में  ऐसी  व्यवस्था  कर  देते  हैं  तो  निश्चित  प  से

 अत्याचार  के  मामलों  में  कमी  आएगी  ।  दूसरे  मैं  चाहूंगा  कि  जिस  स्थान  पर  अत्यात्षारों  की  संसुया  ज्योदा

 हरिजनों  मर  आदिवासियों  पर  ज्यादा  अत्याचार  होते  वहां  एक  नहीं  अनेक  अदालतें  गठित  करके

 उन  केसेज  को  निपटवायें  तभी  हम  इन  लोगों  को  सही  अथ॑  में  न्याय  दे  पायें  तभी  इस  विधेयक  के

 धामों  का  सही  रूप  में  कार्यान््थयन  हो  पाएगा  ।

 होता  यह  है  कि  जब  कानून  बनता  किसी  पर  अत्याथार  बह  गरीब  दैंचारा

 न्यायालय  में  अब  कानून  की  शरण  में  गया  और  जब  न्याय  मिलने  में  विलम्ब  होता  तो  बड़े-बड़े  शोग

 उसे  हौ  और  मत्याचारों  का  शिंकार  बनाते  हैं  और  वेह  बेचारा  फिर  असहाय  होकर  उनकी  शरण  में

 जाता  है  |

 सबसे  ज्यादा  यह  बात  मैंने  बिद्वार  में  देशी  बिहार  प्रदेश  में  भाप  भहांनावाइ  से  लेकर  अगर



 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  16  1989
 विधेयक

 का  लक «०  «०

 रांची  साइड  में  भी  तो  हालत  सबसे  ज्यादा  छराब  है  |  वहां  जो  सगस्याएं  उनमें  सबसे  मुख्य
 समस्या  भूमि  विवाद  की  है  ।  यह  भूमि  विवाद  ही  अत्याचार  का  कारण  है  और  दिन  व  दिन  यह  बनता
 जा  रहा  है|  बड़े-बड़े  जमींदारों  ने  क्या  किया  है  कि  सीलिग  एक्ट  से  बचने  के  लिए  उसकी  नौकरी  में
 यदि  कोई  हरिजन  तो  उसके  नाम  पर  ही  दो  चार  एकड़  जमीन  उसने  करवा  ली  अन्य  जातियों
 के  नाम  पर  ही  दो-चार  एकड़  जमीन  करवा  लेता  बे  लोग  पढ़े-लिखे  न  होने  के  कारण  जानते  भी  नहीं
 हैं  कि  हमारे  नाम  पर  इतनी  जमीन  इन्होंने  लिखवा  ली

 उपाध्यक्ष  इसी  प्रकार  से  मैंने  इस  सदन  में  पूर्व  में  भी  कई  बार  कहा  है  और  मंत्री

 महोदय  से  मिलकर  पत्र  भी  दिया  और  अनेकों  बार  यह  सवाल  उठाया  कि  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति
 की  सूची  में  जब  तक  पूर्णरूपेण  उन  वर्गों  को  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  जो  ब्गं  आज  इस  लाभ
 से  वंचित  तव  तक  आपकी  यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  जैसे  चम्पारण  में  आप  बिहार  सरकार

 मे  आपके  पास  रिकमेंडेशन  भेजी  है  जाति  को  भी  अनुसूचित  जनजाति  में  सम्मिलित  किया

 हम  इन्तजार  कर  रहे  थे  कि  उन  लोगों  को  भी  सम्मिलित  करने  का  प्रावधान  लेकिन  उस

 पर  अभी  तक  सुनवाई  नहीं  हुई  इसी  प्रकार  से  यदि  आप  अनुसूचित  जनजाति  की  सूची  को
 तो  उसमें  बहुत  विशेषताएं  हमारे  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  में  अनुसूचित  जनजाति  का  जो

 रिया  उसमें  आप  तो आपको  पता  लगेगा  कि  शब्द  को  अनुपझृूचित  जनजाति  मान  लिया

 गया  है  और  वहीं  शब्द  को  उपेक्षित  रखा  गया  सिफ्फ  एक  शब्द  के  अन्तर  के  कारण  हमारे

 पूरे  बिहार  में  और  उत्तर  प्रदेश  में  उनको  अनुसूचित  जनजाति  वर्ग  में  रखने  जाने  से  वंचित  रखा  गया

 है  ।  सिफ  अनुस्वार  शब्द  से  वे  लोग  वंचित  हैं  ।  मंत्री  महोदया  आपमो  ताज्जुब  होगा--माननीय  सदस्य
 श्री  कृष्ण  प्रताप  सिंह  ने जिलाधीशों  को  गोपालगंज  और  छपरा  में  लिखा  था  कि  इन  जिलों  में
 कितने  लोग  गौंड  जाति  के  निवास  करते  लेकिन  वहां  से  समाहुर्ता  का  जवाब  आया  कि  गोौड़ों  को

 अनुसूचित  जनजाति  में  नहीं  रखा  गया  हमारे  जिले  में  एक  भी  आदिवासी  नहीं  लेकिन  सबसे

 बड़े  ताज्जुब  की  बात  यह  है  कि  वहीं  उसी  क्षेत्र  में  इस-पन्द्रह  पेट्रील  पम्पों  के मालिकों  को  आप  तो
 बे  पेट्रोल  पम्प  उन्हीं  जातियों  के  लोगों  के नाम  पर  लिए  गए  जब  तोनों  जिलों  में  एक  भी  आदमी
 आदिवासी  नहीं  तो  फिर  ये  पेट्रोल  पम्प  उन  जातियों  के  नाम  पर  कंसे  स्वीकृत  हुए  ।  जब  हम  पूछते
 हैं  और  यहां  से  रिपोर्ट  जाती  है  तो  कहते  हैं  कि  इस  जाति  का  कोई  नहीं  है  और  जब  कोई  पेट्रोल  पम्प
 की  स्वीकृति  ली  जाती  तो  उसी  जाति  के  व्यक्षित  के  नाम  ले  ली  जाती  है  ।  सरकार  की  नीति  है  कि

 आदिवासी  और  हरिजनों  के  जीबन  स्तर  को  ऊचा  उठाने  के  लिए  ये  पेट्रोल  पम्प  स्वीकृत  होते
 लेकिन  संगठित  गिरोह  द्वारा  चाहे  वे  बड़े-बड़े  लोगों  का  उनके  द्वारा  आदिवासी  और  हरिजनों  के  नाम
 पर  पेद्रोल  पम्प  स्वीकृत  करवा  लिए  जाते  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  की  ह ैऔर  इस  सरकार  की
 यह  नीति  आज  कोई  भी  आदिवासी  और  हरिजन  इन  पेट्रोल  पम्पों  के  मालिक  नहीं  जब  ये
 एजेंसी  निकलती  तो  पूर्ब  में  ही  उनके  नाम  पर  जमीन  रजिस्ट्री  करते  जो  उनका  नौकर  होता
 उन्हीं  के  नाम  पर  बेंक  बैलेंस  जमा  करते  उनके  नाम  पर  ही  खाता  खोल  लेते  हैं  ।  वह  बेबारा  जानता
 भी  नहीं  है  कि  मेरे  नाम  पर  यह  पेट्रोल  पम्प  चल  रहा  जब  यहां  से  पूछा  जाता  है  तो  समाहर्ता  लिख
 देते  हैं  कि  हमारे  यहां  इन  जातियों  के  आदमी  नहीं  तो  इसी  तरह  का  चार  सौ  बीसी  का  काम  पू्ष॑
 में  होता  रहा  *

 भी  क्ुण्न  प्रताप  लिह  :  आप  एग्जाम्पल  दीजिए  ।
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 भरी  काली  प्रसाद  पांडेय  :  एग्जाम्पल  देने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  मैं  आलरेडी  विजिलेंस  को

 लिखकर  दे  चुका  हूं  और  उम्मीद  है  कि  पेट्रोलियम  मंत्रालय  उसकी  जांच  कर  रहा  है  ।  मैं  किसी  ब्यक्ति
 विशेष  की  बात  नहीं  करता  हूं  ।  आप  सारण  डिस्ट्रिक्ट  में  पूरेਂ  पटना  की  बात  मैं  कहता  पूरे
 बिहार  की  बात  मैं  चुनौती  भरे  शब्दों  में  कहता  हूं  कि  जो  पेट्रोल  पम्प  का  लाइसेंस  दिया  गया  एक
 भी  आदिवासी  यह  नहीं  जानता  है  कि  मेरे  नाम  पर  पेट्रोल  पम्प  चल  रहा  है  और  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  जहां  तक  विशेष  न्यायालय  की  स्थापना  दस  जिलों  में  मिलाकर  हाजीपुर  में  पहले

 हरिजनों  के  केस  से  सम्बन्धित  मुकदमे  दायर  होते  जो  हरिजन  यह  समझता  है  कि  यहां  पर  उसको

 न्याय  महीं  मिला  गोपालगंजः  और  जंपारन  से  किसी  150  सील  जाकर  अगर  अपना  केस  करना  हो  तो

 उसके  लिए  भारी  परेश्वानी  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  हर  जिला  मुदछयालय  में  एक  ऐसे  सैल  की

 स्थापना  की  जाए  जिसमें  हन्सपेक्टर  या  थाना  प्रभारी  रैंक  के  आफिसर  हों  जो  हर  हरिजन  आदि  पर  हो
 रहे  अत्यायारों  को  देखें  और  उस्च  पर  ऐक्न  लें  ।  राजहूंस  जी  ने  एक  बात  बहुत  अच्छी  कही  कि  अगर '
 आदिवासियों  को  आप  रांची  या  अन्य  साइड  में  देखें  तो  पाएंगे  कि  न्यूनतम  मजदूरी  जो  लिखी  गई  वह

 जगह  आज  भी  इससे  वंचित  हैं  ।  सबसे  पहले  जब  कासून  हम  बनाते  हैं  बह  कानून  आम  लोगों  तक  पहुंचे  ।

 जो  पढ़े-लिखे  लोग  नहीं  मे  भी  कानून  के  प्रति  वाफ़िक  हो  आप  ऐसा  भी  प्रावधान  करें  कि

 जिला  मुद्यालय  में  जो  भी  कमेटियां  हों  बहां  के लोकल  एम०  पी०  को  कम  से  कम  उसमें

 जगह  मिले  |  अब  तो  जवाहर  रोजगार  योजना  का  प्रधानमन्त्री  जी  ने  बहुत  अच्छा  कदम  डठाया  है  ।

 अगर  ऐसी  पंचायतों  में  इन  पर  अत्याचार  होता  है  तो  उस  पंचायत  के  मुख्या  को  भी  इंप्रूव  करें  तो

 निश्चित  रूप  से  कुछ  हद  तक  हम  काबू  पाने  में  सफल  हो  सकते  मैं  प्रधानमंत्री  जी  को  बधाई  देता

 हूं  कि  इस  नए  ऐतिहासिक  विधेयक  से  निश्चित  रूप  से  हम  इन  अत्याबारों  पर  काबू  पाने  में  सक्षम  हो

 गए  हैं  ।  |

 ]

 डा०  फूलरेणु  गुहा  :  उपाध्यक्ष  मैं  डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  को  यह

 विधेयक  लामे  के  लिए  धन्यवाद  देती  हूं  ।  मैं  इस  जिधेयक  को  अपना  पूरा  समर्थन  देती

 मुझे  बहुत  दुख  है  कि  सदी  के  अन्त  में
 भी  इस  तरह  के  विधेयक  की  जरूरत  है--यह

 बहुत  ही  खेद  की  बात  तथाकथित  सवर्ण  जाति  के  लोग  तथा  जमींदार  अनुसूचित  जाति  और

 सूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  अत्याचारों  को  ढाने  के  मुख्य  अपराधी  हैं  |  जहां  तक  अत्याचारों  के निवारण

 की  बात  है  यह  एक  अच्छा  विधेयक  है  |  लेकिन  इसमें  पुलिस  .  अधिकाधियों  पर  कार्यवाही  के
 सम्बन्ध  में

 कोई  जिक्र  नहीं  ऐसा  कुछ  न  कुछ  प्रावधान  अवश्य  होना  चाहिए  जिससे  दोषी  पुलिस  अधिकारियों

 को  उचित  दण्ड  दिया  जा  खके  ।

 यह  वास्तव  में  बहुत  दयतीय  स्थिति  है  कि  अनुसूचित  जाति  और
 अनुसूचित

 जनजाति  के
 मोनों

 के  लिए  संबेधानिक  संरक्षण  होने  के  बावजूद  देश  अनुसुत्रित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 के  लोगों

 पर

 होने  वाले  अत्याबारों  को  रोकने  में  असमर्थ  रहा  यहां  मैं  कहना
 चाहती  हूँ  कि  इन  अस्थाचारों  में

 अनुसूचित  जाति  और  अमुसूचित  जनजाति  के  लोगों  में  भी  महिलायें  ही  सबसे  अधिक  पीड़ित

 होती  हैं  ।

 बह  बहुत  ही  स्वागत  ग्ोच्य  बात  है  कि  इन  अत्माचारों  से  पीड़ित  मोगों  को  पूर्मस्थापिते  करने  के
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 “  “  जप  मन

 लिए  प्रावधान  किया  गया  है  ।  पुनेस्थापित  किए  जाने  वाले  लोगों  की  संख्या  और  मुआवजे  की  राशि  के
 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  निर्णय  लेना  चाहिए  अन्यथा  यह  राज्य  में  अलग-अलग  हो  जाएगी  ।  दुर्भाग्य
 से  कई  स्थानों  में  अभी  तक  अस्पृश्यता  मौजूद  इस  अस्पृश्यता  .  को  हटाने  के  लिए  काफी  कार्य  करने
 की  आवश्यकता  है  ।  जब  तक  सभी  वर्गों  के  लोगों  का  रवेया  नहीं  बदलेगा  तब  तक  मात्र  एक  विधेयक
 से  इस  तरह  की  समस्या  हल  नहीं  हो  सकेगी  ।  यह  सही  है  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 के  लोगों  की  आधथिक  स्थिति  तथा  उनमें  निरक्षरता  काफी  हद  तक  इन  अत्याचारों  के  लिए
 जिम्मेदार  है  ।

 भूमि  इन  अत्याचारों  का  दूसरा  मुख्य  कारण  है  ।  यह  सघन  और  निधंनों  के  बीच  की  लड़ाई
 भी  है  ।  कोई  भी  शिक्षित  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  पर  मौर  जो
 काफी  हैं  उन  अत्याचार  करने  का  साहस  नहीं  कर  पाता  यह  तो  मानना  ही  पड़ेगा  कि
 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  ।  लोग  सचेत  होते  जा  रहे  हैं  और  अपने  अधिकार  जताना
 चाहते  लेकिन  जब  भी  वे  अपने  अधिकार  जताना  चाहते  हैं  तभी  शक्ति  सम्पन्न  वर्ग  सक्रिय  हो  जाता
 है  और  वे  अपनी  स्थिति  का  फायदा  उठाते  हैं  तथा  यह  भी.अत्याचारों  का एक  और  कारण  विधेयक
 का  बहुत  स्वागत  हुआ  है  ।  लेकिन  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सामाजिक  आधिक
 दशा  और  शिक्षा  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।  सुधार  न  केवल  पुरुषों  के लिए  भी  आवश्यक  है  बल्कि
 महिलाओं  के  लिए  भी  आवश्यक  है  क्योंकि  जैसे  मैं  पहले  कह  चुकी  हूं  नि:संदेह  महिलायें  ज्यादा  पीड़ित

 जब  सारे  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोग  आथिक  रूप  से  और  शेक्षिकू  स्तर
 पर  अन्य  समुदायों  के  बराबर  हो  जाएंगे  तो  वे  मुख्य  धारा  के  समान  आ  जायेंगे  और  फिर  जमींदार  या
 सवर्ण  लोग  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  .  जनजातियों  के  लोगों  से  अन्याय  नहीं  कर  मैं
 भारत  में  ऐसे  समाज  के  बारे  में  सोचता  हूं  जहां  सब॒

 लोगों  को  समान  समझा  जायेगा  और  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अन्य  जातियों  के  बीच  कोई  भी  अन्तर  नहीं  रह  जाएगा  तथा  देश  में  कोई  भी  नि्धंत  तहीं
 रह  जाएगा  ।

 मुंझे  पूर्ण  आशा  है  कि  इस  विधेयक  का  कार्यान्वयन  उचित  ढंग  से  किया  मुझे  सभा  के
 ध्यान  में  यह  बात  लाते  हुए  दुख  है  कि  इस  सभा  सें  कई  पारित  किए  गए  लेकिन  ठीक  इंग  से  कार्यान्वित
 नहीं  होने  के कारण  लोगों  को  उचित  राहत  नहीं  दी  जा  सकी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता  हूं  ।
 है

 ]

 भी  रास  स्वरूप  राम  उपाध्यक्ष  हरिजनों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  में  कमी
 करने  के  लिए  जो  बिल  सदन  में  उपस्थित  उसका  मैं  हादिक  समथथंन  करते  हुए  उसे  ऐतिहासिक  बिल
 मानता  हूं  ।  इस  बिल  को  बहुत  पहले  आ  जाना  चाहिए  हरिजनों  पर  एट्रोसिटीज  के  बारे  में  इस
 सदन  बहुत  चर्चा  हुई  तरह-तरह  के  उपाय

 केन्द्रीय
 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  के  पास  चाहे

 कहीं  की  भी  राज्य  सरकार  वहां  पर  इन  उपायों  पर  कोई  अमल  नहीं  हो  पाया  और  दिन-ब-दिन
 एट्रोसिटीज  की  घटनाएं  घटती  रहीं  ।

 में  माननीय  मंत्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं  कि
 मेरी  समझ  में  एट्रोसिटीज  के  5  मुख्य  कारण

 धर  जन
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 पहला  भूमि  दूसरा  सामाजिक  तीसरा  आधथिक  चौथा  अस्पृश्यता  से  उत्पस्न
 और  पांचवां  सामाजिक  व  राजनीतिक

 चेतना
 जो  कि  आज  गरीबों  में  आई  है  ।

 ज्यादातर  देखा  जाता  है  कि  60  परसेंट  केसेज  ऐसे  हैं  जहां  पर  भूमि  से  सम्बन्धित  मामले
 आपने  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  भूमिहीनों  को

 जमीन  जमीन  के  साथ  उसे  पट्टे  जरूर  दिए
 लेकिन  उसे  कहां  पर  जमीन  किस  प्लाट  में  जमीन  किस  खाते  का  जमीन  मिला  उसे  बताया
 नहीं  अगर  आप  आंकड़ों  में  जायेंगे  तो  यही  पायेंगे  कि  बिहार  में  भूमि  बिवाद  नाम  की  चीज  नहीं
 है  और  सारा  लेंड  रिफाम  हो  गया  लेकिन  दरअसल  आंकड़ों  के  जाल  से  निकलने  पर  आप  पायेंगे  कि
 25  परसेन्ट  पोजैशन  भी  उनको  नहीं  मिला  आपने  लेंड  रिफा्म  मूवमेंट  1975  से  शुरू  किया  था
 उस  समय  से  लेकर  आज  तक  बे  गरीब  बेचारा  पर्चा  लेकर  घूम  रहे  जब  वे  वेचारे  अपना  हक  मांगते
 हैं  तो  वहां  की  पुलिस  भूस्वामियों  स ेमिलकर  उनको  डराती-धमकाती  जिस  इलाके  से  मैं  आता  हू
 वह  मध्य  बिहार  मध्य  बिहार  में  नवादा  और  पलामू  में  जितनी
 अत्याचार  की  धटनायें  घटी  हैं  उतनी  अत्याचार  की  धटनायें  देश  के  किसी  भी  दूसरे  प्रदेश  में  नहीं  हो
 पायी  बहां  के  हजारों  नोजबान  चाहे  एम०  ए०  पास  हों  या  बी०  ए०  पास  वे  बिहार  की
 नवादा  और  औरंगाबाद  जेलों  में  बन्द  पड़े  हुए  हैं  ।

 अभी  पनिका  जी  ने  कहा  कि  पुलिस  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  नहीं  करती  है  और  सही  मामले
 में

 भी एफਂ  आई०  आर०  दर्ज  नहीं  करती  जहां  आपने  पुलिस  गरीबों  की  रक्षा  के  लिए  रखी
 वहां  वह  अगर  भूस्वामियों  से  मिली  होगी  तो  वह  कैसे  उन  गरीबों  की  रक्षा  कर  आपने  कहा
 था  कि  हरिजनों  या  आदिवासियों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  को  हम  सेंट्रज  सेक्टर  में  मेरी  राज्य
 सरकार  से  उम्मीद  टूट  गई  टूटने  की  वजह  यह  है  कि  इन  गरीबों  की  रक्षा  सही  तरीके  से  नहीं  कर
 पायी  आपके  इरादे  नेक  हैं  और  आप  चाहते  हैं  कि  शोषणहीन  समाज  सबको  बरावर  का  हक

 लेकिन  दिल्ली  में  बैठ  कर  आप  जहासाबाद  और  बिहार  के  दूसरे  गांवी  की  स्थिति  को  जान
 नहीं  थाते  हैं  ।

 यहां  पर  सम्मरी  ट्रायल  की  बात  हुई  और  स्पेशल  कोर्टंस  की  बात  हुई  लेकिन  बहुत  खूबसूरत
 बहुत  क्रांतिकारी  बिल  और  बहुत  ऐतिहासिक  बिल  है  जब  धरातल  पर  उतरेगा  तो  उसका  कचमर

 निकल  जायेगा  |  फिर  आपको  एक  एमेंडमेंट  बिल  लेकर  आना  पड़ेगा  |  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां
 पर  भी  अत्याचार  हरिजनों  पर  हों  वैसी  जगहों  को  पहले  आप  सच  फिर  उनको  डिस्टबं  एरिया
 घोषित  फीजिए  ओर  सेंट्रल  एडमिनिस्ट्रेशन  से  उसका  प्रोटेकशन  नहीं  तो  मैं  समझता  हैं  कि  इस
 बिल  का  जो  मकसद  है  वह  पूरा  नहीं  हो  पायेगा  ।  स्टेट  गंबनमेंट  इसको  ठीक  प्रकार  से  अमल  नहीं  करा
 पायेगी  ।  इसलिए  इसकी  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार  को  अपने  ऊपर  लेनी  चाहिए  ।  हमें  केन्ब्रीय  सरकार
 और  राजीव  गांधी  पर  पूरा  भरोसा  है  और  देश  के  तमाम  हरिजनों  को  भी  उन  पर  भरोसा  है  ।  प्राइम
 मिनिस्टर  ने  बार-बार  इस  बात  को  कहा  है  कि  विचौलियों  को  बीच  में  से  उन्होंने  बराबर
 इस  बात  को  माना  है  कि  केन्द्र  स ेजो  पैसा  गरीबों  पर  खर्च  करने  के  लिए  जाता  है  वहु  उन  तक  पहुंच
 नहीं  पाता  पहले  गांवों  में  अनपढ़  हरिजन  आदिवासी  रहते  लेकिन  आज  हर  हरिजन  गांव  में  कम
 से  कम  बी०  ए०  और  एम०  ए०  पास  लोग  आप  ही  ने  रोशनी  दी  है  कि  अपने  अधिकार  के  लिए  संधर्ष

 आप  अस्पर्शयता  निवारण  के  लिए  संघर्ष  आप  जमीन  के  लिए  संघर्ष  आप  सामाजिक
 डत्याल  के  लिए  स्रंघ्ण  वह  बेचारा  पढ़ा  लिखा  नौजबान  गांव  ऊें  संगठित  होकर  जब  संधर्ष  करता  है

 27



 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  16  1989
 विधेयक

 तब  उसे  कहा  जाता  है  तुम  नक्सल"इट  हो  ।  मैं  कहना  चाहता  हूँ  कि  मध्य  घिहार  के  इलाके  में  कोई  नक््ससी

 नहीं  कोई  आर०  पी०  एफ०  का  नहीं  हर  मॉभवाम  चाहता  है  कि  नेशनल  स्ट्रीम  में  सुकून
 से  जिये  लेकिन  सामन््तवादी  और  पुलिस  के  बीच  में  बेच्रारा  सेष्डविय  बनकर  पिस  रहा  मैं  औरंगाबाद
 की  घटना  बताता  एक  बिरजू  मिस्त्री  के  घर  में  125  क्रादमी  मीटिंग  कर  रहे  मामूली  मिनिमम
 बेजिज  के  सवाल  पर  125  आदमी  जब  मीटिंग  कर  रहे  सामस्तवादी  व्यवस्था  के  पोषक  किसी  ने  या

 हरिजनों  को  भातंकित  करने  की  जिनकी  हैबिट  बन  गयी  उन्होंने  पुलिस  कों  जाकर  कहा  कि  अब  तो

 बिरज्  भिस्त्री  के  धर  बहुत  बड़ी  मीटिंग  हो  रही  125  व्यक्ति  पुलिस  जाती  घेराबन्दी  करती
 बिना  किसी  वरीफिकेशन  किए  हुए  गोली  चार्ज  करती  है  और  मारे  जाते  यह  स्थिति

 तो  आप  कंसे  कह  रहे  हैं  हमसे  संगठित  होने  के  आप  यहां  पर  रोशनी  दे  रहे  हैं  कि  हम  स्पेशल
 कोर्ट्स  स्थापित  करेंगे  ।  हम  स्पेशल  कोर्ट स  में  कैसे  करने  ले  जायेंगे  तो  रास्ते  में  पकड़
 संगठित  होंगे  तो  आप  कहीगे  कि  यह  तो  नक्सलाइट  है  |  वहां  पर  एक  सामाजिक  संगठन  यद्  मैं  मानता

 अत्याचार  सहते-सहते  वहां  का  तमाम  गरीब  सामाजिक  रूप  से  संगठित  होकर  अत्याचारियों  की

 मुखालफत  में  आज  तैयार  है  |  यह  नहीं  है  कि  वह  कांग्रेस  के  खिलाफ  है  या  किसी  दूसरी  पार्टी  में  ही
 बोट  देने  की  बात  आती  है  तो  वह  कांग्रेस  को  वोट  देता  है  और  यही  कारण  है  कि  मध्य  बिहार  बिहार
 की  जितनी  भी  सीट्स  वहां  कांग्रेस  सबसे  ज्यादा  सीटों  पर  है  |  हमारे  गया  जिले  में  एक  सीट  सिर्फ
 लोकदल  की  है  बाकी  सारी  सीटें  कांग्रेस  की  हैं  |  मुल्क  में  गरीबों  की  भावादी  90  परंसेण्ट  लेबरर  की
 आबादी  43  परसेंट  वह  आपके  खिलसफ  जाते  तो  आपके  इतने  केण्डीडेट्स  केसे  जीतकर  आते
 वोट  देते  हैं  लेकिन  मुझे  रिकेगनाइज  नहीं  किया  भा  रहा  आज  गया  जिले  में  एक  हजार  पढ़े-लिखे
 नौजवान  नेक्सलाइट  के  नाम  प्र  जेलों  में  धन्द्र  हैं  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  एक  स्पेशल  टीम  भारत
 सरकार  माननीय  मन्त्री  ब्रिहार  की  विभिन््व  जेलों  में  जाएं  और  जाकर  सर्वे  रिपोर्ट  तंयार  करें  कि
 किन-किन  निर्दोष  व्यक्तियों  को  जेलों  में  रखा  गग्ना  ह ैऔर  उनको  आप  गांधी  जन्म  दिवस  के  अवलर
 पण्डित  जी  के  जम्म  दिवस  के  अबसर  पर  ओर  इब्दिरा  जी  के  जत्म  क्बिस  के  अवसर  राजीव  जी  के
 जन्म  दिवस  के  अवसर  पर  20  तारीख  को  ऐसे  निर्दोष  लोगों  को  छोड़  दोषी  लोगों  को  जेल  में  रख्िए
 इसके  लिए  मैं  कभी  अनुरोध  नहीं  करता  लेकिन  यह  जो  महत्वपूर्ण  स्थिति  जो  निर्दोष  नौजवान  जेल
 में  बन्द  उनको  तस््काल  छोड़ने  का  निर्देश  जारी  करना  चाहिए  ।

 ]

 चरित्र  की  जांच  करने  के  पश्चात्  ।

 तीसरा  निवेदन  यह  है  कि  जहां  तक  पेयजल  का  सम्बन्ध  राजहूंस  जी  ने  कहा  कि  जब  पेयजल
 की  बात  आएगी  तो  आपको  आंकड़ों  को  देखने  से  मिलेगा  कि  एक  हरिजनों  का  गांव  ऐसा  नहीं
 मिलेगा  जहां  डिकिंग  वाटर  नहीं  है  लेकिन  मैं  मैं  अपने  क्षेत्र  में  यया  एक  एम०  एल०  ए०
 साहब  मेरे  साथ  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  क्योंकि  बिड्धार  सरकार  वे  हर  एम०  एल०  ए०  को
 हर  पंचायत  में  10  चापाकल  देने  की  बात  की  हम  लोगों  को  तो  है  वहां  एक  हरिजन  थाया  और

 उसने  कहा  कि  हमको  चापाकल  की  व्यवस्था  मैं  हाल  बता  रहा  हूंਂ  ताकि  आप  समझ  पाएं

 कि  कहां  मजे  है  और  कहां  दवा  दी  जा  रही  जब  एम०  एल०  ए०  साहब  को  हमने  कहा  कि  इसको  एक
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 चापाकल  दे  दो.तो  कहा  कि  हमने  बांट  इतने  में  एक  दूसरा  व्यक्ति  आ  गया  तो  कहा  कि  मेरे
 दालान  में  तो  चापाकल  हो  गया  है  लेकिन  मेरी  मालकिन  कह  रही  है  कि  अन्दर  हवेली  में  नहीं  है  तो  कह
 हालत  भारत  सरकार  का  बिहार  सरकार  का  बाजपेयी  जी  का  नेक  इसमें  फितमा

 कन्ट्राडिक्शन  है  ।  आप.पेयजल  की  बात  करते  यह  एक  हास्यास्पद  बात  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि
 पेयजल  की  व्यब्रस्था  के  लिए  आप  डिस्ट्रिक्ट  मेजिस्ट्रेट  को  इंस्ट्रकशंज  दीजिए  कि  वह  गांव  में  पेयजल  की
 व्यवस्था  करे  ताकि  यांबों  में  कुछ  सुधार  हो  शके  ।

 जहानाबाद  एरिया  जहां  से  मैं  आता  हूं  वहां  पर  काफी  अत्याचार  होते  मैं  सरकार  से  यह्
 मांग  करता  हूं  कि  मैंने  यह  देखा  है  कि  ज्यादातर  हरिजनों  पर  अत्याचार  हिन्दुओं  के  गांव  में  होते
 हमारे  बिहार  में  मुसलमानों  कै  जो  गांव  हैं  उनमें  एक  में  भी  आपको  हॉरिजनों  पर  अत्याचार  नहीं
 अगर  आप  हरिजनों  की  अंत्याचारों  से  हिफाजत  नहीं  कर  पाते  हैं  तो  उन्हें  मुसल्लमानों  के  गांवों  के
 गिर्दे  बसा  दीजिए  या  एक  जगह  सबों  को  पास  बसा  दीजिए  |  ताकि  वे  जहानाबाद  में  अपने  आपको

 सुरक्षित  महसूस  कर  सके  और  राजीव  गांधी  जिदाबाद  कह  सकें  ।  इस  तरह  से  यह  माहौल  पैदा  कीजिए  ।

 नहीं  तो  वे  बेमौत  मारे  जाएंगे  ।  -  ॥  |

 ,  इन  शच्दों  के  साथ  मैं  मांग  करता  हूं  कि  इसकी  स्पष्ट  हंक्यायरी  करके  स्पष्ट  जजमेंट  आना

 चाहिए  ।  यही  मेरा  सुझाव  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  क्रांतिकारी  बिल  का  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 झी  जगम्ताथ  पटनायक  :  मैं  इस  बिल  का  स्वागत  करता  इसके  साथ-साथ  मैं

 यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  लिए  यह  बड़ी  शर्म  की  बात  है  कि  आजादी  के  42  वर्ष  के
 बाद  हमको  यह  बिल  लाता  पड़  रहा

 हंरिजनों  पर  जो  एट्रोसिटीज  का  सवाल  है  वह  इनकी  इकोनोमिक  डवलपमेंट  से  दूर  होंगी  ।
 इसके  बारे  में  हमें  सोचना  हमारा.इतना  पुराना  और  सम्पन्न  देश  जहां  कि  हर  जाति  और
 हर  भाषा  के  लोगों  को  समानाधिकार  प्राप्त  हैं  वहां  सामंतवांदी  और  साम्राज्थवादी  व्यवस्था  में  हमारी
 मूल  संस्कृति  का  लोप  हो  रहा  है  ।  आजादी  की  लड़ाई  में  गध्ची  जी  ने  सोशल  रिवोल्युशन
 सैड्धान्तिक  और  व्यावहारिक  सब  तरह  से  छुआछूत  की  भावता  को  खत्म  करने  के  लिए  हरिजनों  को
 भगवान  का  दर्जा  दिया  ।  लेकिन  आज  उनकी  स्थिति  कया  एक  तरफ  हम  हरिजनों  की  पोलिटिकल

 इकोनोमिक  डवलपमेंट  कर  रहे  हैं  वहां  दूसरी  तरफ  सामंतवादी  तत्थों  ने  उन्हें  कोप्डेड  लेबर
 बनाकर  रखा  अब  सामंतवादी  लोग  इस  बात  को  समझने  लगे  हैं  कि  आज  जो  नयी  गया
 विप्लव  आ  रहा  जिसको  खत्म  करने  की  वे  हिम्मत  नहीं  रखते  हैं  लेकिन  साजिश  जरूर  करते  वे

 ग्रह  सोचते  हैं  कि
 यदि  हरिजन  अपनी  आधिक  स्थिति  को  सुधार  लेंगे  तथा  अपने  अधिकारों  को  मांगते  श्रग

 जाएंगे  तो  वे  अपनी  सामंतवादी  व्यवस्था  को  चला  नहीं  प्रायंगे  ।  इसीलिए  बे  जानबूझ  कर  हरिणनों  धर
 अत्याचार  कर  रहे  हैं  |

 दुःख  की  बात  है  कि  जो  हमारो  कांस्टीअ्युशनल  व्यवस्था  लीगल  व्यवस्था  पुलिस
 खिपधरी  अ्योरोक्तेसी  इनमें  जो

 लोग  काम  करते  हैं  वे
 ठीक  भावता  से  काम  नहीं  करते  |  जब  कौई

 इरियन  था  आदिवासी  अत्याचार  के  खिलाफ  शिकायत  करने  के  शिए  सतके  पात्त  जाता  है  तो  उनसे
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 जस्टिस  नहीं  पाता  है  |  जहां  तक  उनकी  सुरक्षा  का  सवाल  है  पुलिस  उसकी  सुरक्षा  को  सीरियसली  नहीं

 लेती  है  और  समाज  का  कोई  भी  व्यक्ति  उसकी  मदद  के  लिए  नहीं  आता  यह  परिस्थिति  हो  गई

 इस  स्थिति  को  नजर  में  रखते  हुए  राजीव  गांधी  जी  ने  हरिजन-आदिवासियों  की  आधथिक  और  सामाजिक

 उन्नति  के  लिए  जवाहर  रोजगार  योजना  बनाई  है  और  उनको  संवेधानिक  सुरक्षा  प्रदान  करने  का

 प्रावधान  किया  गया  ताकि  इस  देश  के  निर्माण  में  वे  भी  अपने  आपको  भागीदार  समझें  ।  इसके  लिए

 स्पेशल  ट्राइवल  सब  स्पेशल  कंपोन्नेंट  प्लान  स्थापित  किए  गए  जिससे  कि  देश  के  विकास
 में  उनकी  पूरी  हिस्सेदारी  आज  की  सामाजिक  व्यवस्था  में  उनको  सामाजिक  और  संवंधानिक

 सुरक्षा  देने  के  लिए  अ्सेंबली  औौर  पार्लियामेंट  में  प्रतिनिधित्व  ही  नहीं  बल्कि  पंचायती  राज  और

 नगरीय  राज  में  भी  उनके  लिए  व्यवस्था  यह  एक  क्रांतिकारी  कदम  ,

 इसके  साथ-साथ  यह  देखना  है  कि  इसका  इम्प्लीमेंट  कैसे  होगा  ।  इसके  पहले  भी  कई  बिल  लाए

 गए  लेकिन  उनका  इंप्लीमेंटेशन  जिस  प्रकार  से  होना  उस  प्रकार  से  नहीं  हो  पा  रहा
 इसलिए  मैं  कुछ  सुझाव  रखना  चाहता  स्पेशल  कोर्ट  बनाने  के  साथ-साथ  समरी  ट्रायल  भी  होना
 चाहिए  |  हरिजनों  की  सामाजिक  सुरक्षा  सबकी  जिम्मेदारी  होती  अगर  किसी  जगह  पर

 हरिजन  पर  अत्याचार  होता  है  ओऔर  दूसरे  लोग  उसका  प्रतिवाद  नहीं  करते  हैं  तो  सामाजिक  और  नैतिक
 स्तर  पर  उनकी  जिम्मेदारी  मानी  जानी  चाहिए  और  उनको  पूरा  मुआवजा  दिलवाया  जाना  चाहिए  ।
 पंचावत  का  या  रेवेन्यू  विलेज  का  एक  यूनिट  बनाया  जाना  चाहिए  और  सब  आदमियों  पर  फाइन  समाकर
 उसमें  से  कुछ  हिस्सा  जिस  पर  अत्याचार  होता  उसको  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  अगर  कोई
 आदमी  इस  तरह  के  केसेस  में  कन्विक्ट  पाया  जाए  तो  उसको  चुनाव  लड़ने  के  अधिकार  से  बंचित  कर
 देना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  आज  समाज  के  युवा  शिक्षित  बगगं  और  राजनीतिक
 नेताओं  के  लिए  यह  एक  चुनौती  अगर  हम  समाज  में  एक  ऐसी  भावना  पैदा  नहीं  कर  सके  और
 इस  कानून  को  इंप्लोमेंट  करवाने  में  रुचि  नहीं  ले  सके  तो  हम  हरिजन-आदिवासियों  को

 जिक  और  संवेधानिक  सुरक्षा  नहीं  दे  पाएंगे  ।  आज  देश  में  नई-नई  योजनाएं  बनाई  जा  रही  नेहरू
 जन्मशताब्द  मनाई  जा  रही  आजादी  की  वर्षगांठ  मनाई  जा  रही  ऐसे  अवसर  पर  प्रत्येक
 देशवासी  के  लिए  इस  तरह  की  घटनाएं  शर्म  की  बात  हैं  |  इसलिए  एक  आह्वान  करना  चाहिए
 और  इस  कार्य  को  चुनौती  समझ  कर  पूरा  करना  चाहिए  ।

 क्री  रामसिह  यादव  :  उपाध्यक्ष  अनुसूचित  जाति-जनजाति  अत्याचार  निवारण

 विधेयक  जो  माननीय  श्रीमती  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  जी  ने  प्रस्तुत  किया  उसका  मैं  समर्थन  करता

 हूं  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जिनके  दिल  में  गरीब  लोगों  के  विशेष  रूप  से

 आदिवासियों  के  दुःख  निधारण  की  लगन  है  और  उनकी  नीति  उसके  अनुसार  उन्होंने  इस  विधेयक  को

 इस  वर्ष  सदन  में  प्रस्तुत  किया  यह  अपने  आप  में  एक  नया  कीततिमान  समाज  में  समानता  लाने  के

 लिए  इसको  यहां  पर  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि  वर्ष  1989  राष्ट्र  के  प्रथम  प्रधानमन्त्री  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  की

 जन्मशताब्दि  के  रूप  में  मनाया  जा  रहा  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजीकि

 के  लोगों  को  आिक  और  राजनीतिक  न्याय  दिलाने  का  प्रयत्न  किया  और  भारत  के  संविधान
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 के  आमुख  में  हस  बात  को  लिखा  कि  भारत  के  नागरिकों  को  इकनामिक  और  पोलीटिकल  न्याय
 मिलेगा  ।  इसमें  सवसे  पहले  सोशल  को  रखा  और  वह  इसलिए  रखा  क्योंकि  सबसे  पहले  भारत  के
 नागरिकों  में  सामाजिक  समानता  आवश्यक  और  सामाजिक  समानता  के  आधार  पर  समाज  में  जो
 आज  अनुसूचित  जाति  या  जनजाति  के  लोगों  से  भेदभाव  या  छुआछूत  बरती  जाती  है
 उसको  समाप्त  किया  जा  सकता  है  भावना  और  प्रेरणा  के  साथ  आदरणीय  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी
 जी  ने  हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  की  नीतियों  के  अनुरूप  जो  विधेयक  पेश  किया  उसके

 लिए  वे  विशेष  रूप  से  धन्यवाद  की  पात्र  सदन  का  प्रत्येक  सदस्प  और  राष्ट्र  के  लोग  जानते  हैं  कि

 श्रीमती  बाजपेयी  साक्षात  रूप  में  देवी  की  प्रतिमूर्ति  उन्होंने  अपने  इस  सार्बजनिक  जीबन  में  गरीबों

 के  लिए  जो  कुछ  किया  है  वह  इतिहास  में  सदैव  विरस्मरणीय  आज  भी  यह  श्रेय  इनको  और

 प्रधानमंत्री  जी  को  जाता  है  कि  इन्होंने  गरीबों  के  अत्याचार  और  उत्पीड़न  को  दूर  करने  के  लिए  सदन

 में  विधेयक  रखा  है  ।  उपाध्यक्ष  आपने  भी  अध्यक्ष  व  उपाध्यक्ष  की  हैसियत  से  इस  विधेयक  को  यहां
 पर  चर्चा  करने  की  अनुमति  दी  यह  प्रशंसनीय  बिपक्ष  के

 लोग  आज  यह  कहते  हैं
 कि  हम  गरीबों  के  समर्थक  हैं  और  गरीबों  को  अधिक  से  अधिक  ऐसे  कानूत  बनाकर  न्याय  दिलाना  चाहते

 हैं  और  वे  लोग  जानते  थे  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  व  हमारे  केबीनेट  के  मिनिस्टर्स  ने  यह  तय  किया  था

 कि  हत-इन  बिलों  को  लाया  उसके  बावजूद  भी  वे  सदन  में  नहीं  आए  और  सदन  की  सदस्यता

 से  त्यागपत्र  इस  बात  का  संकेत  करता  है  कि  गरीबों  और  अनुसूचित  जाति  व  जन-जनजाति  के  लोगों

 की  पीड़ा  दूर  करने  का  कार्य  संसद  का  है  तो  उस  कत्तंब्य  का  पालन  करने  में  उन्होंने  सहयोग  नहीं
 दिया  ।  पूरा  राष्ट्र  इस  बात  को  जानता  है  कि  बिरोध  पक्ष  के  लोग  कहते  हैं  और  करते  कुछ

 इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  सन्  77  से  लेकर  सन्  80  तक  जब  मोरारजी  भाई  या  चरण  सिंह  की

 सरकार  थी  उस  समय  भी  हरिजन-आदिवासियों  के  लिए  संविधान  में  जो
 आरक्षण  किया  हुआ  था  बह

 समाप्त  होने  वाला  था  ।  उन्होंने  जानबूप्ककर  उस  आरक्षण  की  अवधि  नहीं  बढ़ाई  ।  श्रीमती  गांधी  ने

 सन्  80  में  चुनाव  के  बाद  सर्वप्रथम  कार्य  हरिजन  और  आदिवासियों  के  लिए  संविधान  में  आरक्षण  की

 अवधि  बढ़ाने  के  लिए  किया  उस  समय  मैं  भी  पहली  बार  लोक  सभा  में  चुनकर  आया  था  ।  उसी

 परम्परा  को  आग़े  बढ़ाते  हुए  हमारे  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  कल  लालकिले  के  ऊपर  अपने

 भाषण  में  इस  बात  को  कहा  कि  मैंने  अपनी  माता  से  एक  ही  एक  ही  कार्य  भौर  एक  ही  शिक्षा  ली

 कि  राष्ट्र  के  लिए  कुर्बानी  देना  और  राष्ट्र  क ेगरीबों  के  लिए  जो  भी  अधिक  से  अधिक  कर  सकता

 वह  इस  विधेयक  के  माध्यम  से  उन्होंने  इस  बात  को  साबित  किया  है  कि  वे  वास्तव  में  गरीब

 हरिजन  आदिवासियों  के लिए  अधिक  से  अधिक  कुछ  करना  चाहते  मैं  श्रीमती  बाजपेयी  जी  को

 धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  इस  बात  का  भी  प्रावधान  किया  है  कि  जो  लोग  अत्याचार  करते

 हैं  उनको  सजा  दी  जाएगी  ओर  जो  लोग  प्रोबेशन  आफ  आफेस््डर्स  एक्ट  58  और  क्रिमिनल  प्रोसीजर

 एक्ट  60  का  जो  प्रोबेशन  लेते  बायदा  माफी  लेते  बह  उनको  नहीं  मिलेगा  बरना  जुल्म  करने

 बाले  अदालत  से  बचकर  आ  जाते  थे  ।  इसके  लिए  विशेष  रूप  से  धस्यवाद  देगा  चाहता  हूं  |  माननीय

 मंत्री  जी  ने  इस  बर्ग  को  विशेष  रूप  से  जो  सेवाएं  दी  बह  प्रशंसनीय  हैं  अनुसूचित  जाति  भर

 जाति  के  अलावा  बहुत  सी  जातियां  ऐसी  रह  गई  हैं
 के

 अभी  तक  इसमें  शामिल
 नहीं  हो  सकी

 हमारे  राजस्थाम  के  अन्दर  जोगी  नाम  की  एक  ऐसी  जाति  है  इसको  अनुसूचित  जनजाति
 में  शामिल  करने

 की  जरूरत  इसलिए  आप  सूची  को  दुबारा  देखें  और  जो
 जातियां  रह  गई  हैं  उनको

 शामिल  सन्

 1968  तक  अनुसूचित  जाति  और  जन-जाति  और  बैकबर्ड  क््लासेज  के  सड़के-लड़कियों  के  लिए  केन्द्र
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 सरकार  से  वजीफा  दिया  जाता  आप  इस  पुरानी  व्यवस्था  को  देखें  और  तक  भारत  सरकार

 जो  उनको  वजीफा  देती  सहायता  देती  पाठ्य  पुस्तक  देती  उसको  फिर  लागू  करें  जिससे

 हरिजनों  के  लड़के-लड़कियों  को  छात्रवृत्ति  मिल  सके  और  जो  आधिक  दृष्टि  से  कमजोर  हैं  उनको  लाभ

 ये  लोग  आवासीय  समस्या  से  भी  बहुत  पीड़ित  क्योंकि  इनको  शहर  या  नगर  में  उस  जगह
 मकान  अलाट  किया  जाता  है  जहां  सारी  गन्दगी  होती  आप  इस  सम्बन्ध  में  जो  हमारी  नेशनल

 सिंग  पालिसी  है  जो  प्रधानमंत्री  जी  ने बताई  है  उसके  अन्तगंत  शहरों  में  हरिजन  भौर  आदिवासी  या

 जाति  के  लोग  रहते  हैं  उनको  क्राउन  एक्ट  के  अन्तगत  मालिकाना  अधिकार  देमे  के  लिए  पट्टे  जारी  करें

 और  जहां  नई  कालोनियां  बनायें  वहां  कम  से  कम  25  प्रतिशत  प्लाट  या  मकान  उनके  लिए  आरक्षित

 करें  और  उन्हें  ही  आवंटित  करें  ।  गांव  में  एक  ही  छप्पर  के  एक  ही  शैल्टरਂ  के  अन्दर  उसकी
 बीवी  ओर  बेटी  रहती  इसके  लिए  आप  ग्राम  सभाओं  से  कहकर  उन्हें  जमीन  एक्वायर

 कर  मकान  बनाने  के  लिए

 भ्रो  महाओर  प्रशाद  वादव  :  उपाध्यक्ष  सरकार  को  भोर  से  हरिजनों  के  ऊपर

 अत्माचार  को  रोकने  के  लिए  जो  विधेयक  लाया  गया  है  उसका  मैं  हाबिक  स्वागत  करता  तो

 यहां  तक  कहूंगा  कि  हरिणनों  के  ऊपर  अत्याचार  रोकने  के  लिए  अगर  स्र॒जा  की  को  ओर  बढ़ाने
 की  जरूरत  हो  तो  श्रीमती  बाजपेयी  उसको  भी  बढ़ा  कोई  हज  नहीं  भारतीय  भारतीय

 संस्कृति  के  इतिहास  में  अगर  पुराने  समय  की  ओर  हम  ध्यान  दें  तो  जो  इस  तरह  के  ,  कानून  की  कोई
 जरूरत  नहीं  है  ।  पराशर  ये  लोग  हरिजन  थे  और  तपस्या  की  तथा  ये  लोग

 पूजनीय  हुए  ।  तपसी  ब्राह्मण  जातिर  नामनः  ।  इस  बीसनीं  सदी  में  डा०  अम्बेडर

 बाबू  जगजीवन  राम  हुए  और  बाबू  जगजीबन  राम  जो  सारे  देश  के  लोग  बाबू  जी  कहकर  पुकारते  थे  ।

 डा०  अम्जेशकर  को  विधायिका  का  मनु  माना  गया  और  संविधान  की  ड्रॉफ्टिग  कमेटी  का  चेयरमैल
 मात्रा  नया  ।  दुर्भा्ययश  आज  ऐसी  परिस्थिति  आई  है  कि  सरकार  को  इतना  कड़ा  विधेयक  लाने  की
 जरूरत  पड़ीਂ  है  ।  ऐसी  बात  नहीं  ढ्वापर  में  भी  द्रोणानायं  ने  एकलब्य  का  अंगूठा  लिया  साथ  ही
 यह  भी  बात  है  कि  राम  चन्द्र  जी  ने  शबरी  के  घर  जूठे  बेर  खाए  थे  ।  यह  असमाक्ठा  और  समानता  की

 लड़ाई  भारत  के  इतिहास  ओर  संस्कृति  में  बहुल  दिनों  से  चली  आ  रही  है  ।  इसीलिए  यह  जो  विधेयक
 लाया  गया  है  इसका  मैं  सही  समर्थन  करता  हूं  ओर  हादिक  समर्थन  करते  हुए  मेडम  बाजपेयी  से  एक
 बात  का  आज्नह  करना  चाहता  हूं  और  मैं  यह  रिकार्ड  में  लाना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  तरह  की  कोई
 भी  दुर्ध्भवमा  नहीं  है  हमारे  मन  में  अपने  हरिजन  भाइयों  के  लिए'''लेकिन  कानून  का  दुस्ुपयोग  कैसे  होता

 इसकी  एक  आपभबीती  कहानी  मैं  आपको  सुनाना  चाहता  गांवों  में  झगड़ा  अक्सर  होता  रहता  है  ।

 एक  ब्रुप  ने  हरिजन  के  पास  जाकर  कहा  कि  चलो  और  तुम  फ्लां  आदमी  के  खिलाफ  जाकर  एक  केस
 कर  हम  तुम्हें  इतना  श्पया  रुपए  की  बात  सुनकर  हरिजन  तैयार  हो  गया  और  केस  दर्ज  हो
 गया  |  यह  बात  बढुत  पुरानी  नहीं  बल्कि  जनशरी  य्राह  की  केस  होने  के  जिस  व्यक्ति  के
 खिलाफ  केस  हुआ  बह्नू  नौन-हरिणन  उसे  बहां  के  डी०  एस०  पी०  और  दरोगा  ने  अर॑स्ट  करके

 थाना  हाजिर  किया  ।  जो  व्यक्ति  अरेस्ट  वह्  भौर  कोई  एक  पुराने  हैडमास्टर  थे  जो  रिटायर

 हो  चुके  भे  मौर  हमारे  साथो  थे  ।  होने  के
 उनका  बेटा  मेरे  पास  आया  ओर  बोला  कि

 साहूथ  बड़ा  लत्यातरार  हो  हथारे  बाप  को  कंद  कर  लिया  गया  मैं  सीधे  एस०  पी०  के  यहां  गया

 और  उनसे  कहा  कि  आप  केस  को  जांच  कर  यदि  केस  सही  है  ती  मैं  उस  व्यक्ति  कौ  जमानत

 करने  के  लिए  तैयार  जब  भी  आपको  जरूरत  वह  ध्यक्ति  आपके  सामने  आ  भाप  उसे
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 —  बल  _

 जेल  में  डाल  सकते  लेकिन  पहले  हस  मामले  की  तह  तक  जाने  की  कोशिश  जांच  कर
 लीजिए  ।  उस्होंने  मेरी  बात  सुनकर  दरोगा  को  बुलाया  ।  दरोगा  जी  आये  ।  एस०  पी०  ने  उस  ध्यक्ति
 के  खिलाफ  कौन-कौन  सी  दफा  दरोमा  जी  ने  बताया  धारा  379,  436,  352,  इन  सब  दफाओं
 के  अन्तर्गत  केस  दर्ज  धारा  379  चोरी  की  पूछा  कि  कहां  चोरी  हुई  तो  दरोगा  ने  बताया  कि

 एक  पुराना  बक्सा  जिसमें  एक  फटी  हुई  साड़ी  वह  चोरी  हो  गया  है  ।  दूसरी  दफा  आगजनी  की

 पूछा  कि  कहां  आग  तो  दरोगा  ने  बताया  कि  ठहीन-चार  हाथ  का  धर  बहां  आग  लगी  ।
 फिर  एस०  पी०  ने  पूछा  कि  उस  घर  के  अगल-बगस  में  क्या  कोई  और  घर  भी  था  जिस  पर  आग  का
 प्रभाव  हुआ  तो  दरोगा  ने  बतायां  कि  उससे  बड़े-बड़े  धर  भी  थे  लेकिन  तीन-चार  हाथ  के  घर  को

 ही  आग  लगी  ।  फिर  एस०  पी०  ने  पूछा  कि  307  धारा  अटैम्प्ट  टू  मर्डर  यह  कैसे  लगायी  गयी  तो
 दरोगा  ने  बताया  कि  उस  हरिजन  पर  तीर  चलाया  गया  तो  उसकी  कमीज  फाड़ता  हुआ  निकल
 इस  तरह  धारा  307,  436  ओर  352  आदि  के  अन्तर्गत  केस  दर्ज  कर  लिया  गया  ।  अन्त  में  एस०  पी०
 ने  सुपरवीजन  करके  उस  केस  को  फाइनल  कर  दिया  और  वह  केस  अदालत  में  चला  गया  ।  चूंकि
 हरिजन  पर  अत्यगचार  से  सम्बन्धित  मामला  इसलिए  कोर्ट  ने  भी  केस  को  रिबाइब  कर  दिया  ।

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  सारा  प्रयास  कर  लीजिए  कि  हरिजनों  पर  अस्याचार  न  होने
 लेकिन  यह  वात  सही  जैसा  कल  यहां  पर  राम  रतन  राम  जी  बोल  रहे  थे  कि  थानों  में  केस  दर्ज

 नहीं  किए  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  सारे  एस०  सारे  थाना  सारे  डी०  एम०

 हरिजन  हमारे  यहां  7  ब्लाक  हैं  जिनमें  से  4  ब्लाकों  में  हरिजन  दरोगा  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  कि

 कोई  हरिजन  दरोगा  कोई  हरिजन  एस०  पी०  कोई  हरिजन  डी०  एम०  महीं  है  ।  बल्कि  आज
 तो  स्थिति  यह  है  कि  यदि  कोई  पण्डित  या  पंडा  मन्दिर  जाता  है  तो  पूजा  में  भगवान  से  यही  बर  मांगता

 है  कि  हे  दूसरे  जन्म  में  या  तो  मुझे  हरिजन  बनाना  या  महिला  बनाना  ।  अब  इसमें  क्या  बात

 कंद्राडिक्शन  कंसा  है  कि  एक  तरफ  हरिजन  रो  रहे  हैं  कि  हम  पर  अत्याचार  होता  दूसरी  तरफ  अन्य

 लोग  भगवान से  प्रार्थना  करते  हैं  कि  हमें  अगले  जन्म  में  या  तो  हरिजन  बताना  या  महिला  ।  मैंने  कई
 लोगों  से  पूछा  कि  आप  ऐसा  बर  क्यों  मांगते  हो  तो

 बोले  कि  आज  हरिजनों  को  पढ़ने-लिखने  में

 सबिस  में  अल्दी  जल्दी  इसीलिए  हम  हरिजन  होना  चाहते  हैं  ।  मैंने  फिर  पूछा  कि

 महिला  किस  लिए  बनना  चाहते  हो  तो  बोले  कि  बैठे-बैठे  घर
 पर  हकूमत  करना  चाहते  इसलिए

 महिला  बनना  चाहते  हैं  ।  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  यदि  सोसायटी  का  विकास  करना  है  तो  आपको  कुछ
 बातें  ध्यान  में  रखती  पड़ेंगी  ।  एन्वायरनमैंट  और  औरगैनिज्म  में  कल्फिलिक्ट  होता  है  |  हर  देश  का  अपना

 इतिहास  भौर  भूगोल  होता  इन  परिस्थितियों  में  कोई  कानून  आपको  उतनी  मदद  नहीं  कर  सकेगा

 जितनी  कि  जितना  अच्छा  जितना  अच्छे  सभी  जातियों  के  बीच  में

 अच्छा  सिद्ध  जिससे  सभी  का  समान  रूप  से  बिकास

 1.00  घ०  १०

 हैं  यह  कह  रहा  था  कि  आज  सोखायटी  में  क्लेश  कम्फिलिक्ट  डिस्कार्डेप्ट
 है

 और  इस  चीज

 को  दर  किया  जा  सकता  है  सामाजिक  परिस्थितियों  में  परिधर्तत  ला  करके  ।  जितना  सामाजिक  काम

 कर्िस्थितियों  में  परिवर्तत  ला  करके  यह  हो  सकता  उतना  कानून  सें  नहीं  हो  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  एक  बात  मैं  ओर  कहना  चाहता  हूं  और  मैडम  बाजपेई  का  ध्यान  भाकुष्ट
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 करना  चाहता  हूं  कि  यह  बात  तो  ठीक  है  कि  अगर  हरिजन  की  जमीन  पर  कोई  कब्जा  करता  तो
 उसके  लिए  सजा  लेकिन  मैडम  अगर  हरिजने  किसी  की  जमीन  पर  कब्जा  कर  लेता  तब  क्या

 मेरा  एक  वाइटल  प्रश्न  कानून  है  कि  हरिजन  की  जमीन  पर  अगर  कोई  कब्ज़ा  तो
 उसके  ऊपर  कानूनी  कायंवाही  की  लेकिन  मैं  पूछना  चाहता  हूं  वाजपेई  जी  से  कि  यदि  हरिजन
 किसी  की  जमीन  पर  कब्जा  कर  लेता  तो  लिए  कया  मैं  यह  बात  यों  ही  नहीं  कह  रहा
 हूँ  ।  मेरे  नाल्रेज  में  एक  केस  है  जिसमें  700  बीघा  जमीन  पर  हरिजन  और  आदिवासी  कब्जा  किए  हुए

 क्लियर  तो  मैं  पूछता  हूं  कि  यदि  ऐसी  कोई  बात  होती  रिवर्स  गियर  में  अगर  कोई  काम
 होता  तो  उसके  लिए  आप  क्या  व्यवस्था  कर  रही  बिफोर  लाਂ  कानून  की  नजर  में
 हर  एक  आदमी  बराबर  ख्वाह  वह  हरिजन  गिरिजन  नॉन  हरिजन  हो  ।  मेरा  सुझाव  है  कि
 आप  इन  बातों  को  नहीं  तो  एक  खाई  बन  जाएगी  ।  आज  आप  हरिजन  और  नॉन
 हरिजन  के  बीच  में  जो  खाई  है  उसको  पाटने  की  बात  करती  अगर  इसको  पाटती  नहीं  और

 कानूनी  रूप  से  उसको  बढ़ाती  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  से  यह  समस्या  नहीं  होगी  ।  इसके
 लिए  तो  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  सुधार  किया  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  इतना  ही  कह  कर  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 कुमारी  कसला  कुमारी  :  उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  तो  मैं  आपको  धन्यवाद  देती
 हूँ  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  अभी  जो  हमारे  सामने  हरिजन  और  आदिवासियों के
 श्रत्याचार  हो  उनसे  कैसे  बचा  उसके  लिए  हमारी  मन्त्री  महोदया  श्रीमती  बाजपेई  जो  विधेयक
 लाई  उसके  समर्थन  मैं  दो  शब्द  कहना  चाहती  हूं  ।

 ॥

 1.03  म्ैर०  प०

 बक्कस  पुरुधोस्तमम  पीठासीन

 सभापति  हमारे  जितने  भाई  और  बहिनों  ने  जो  बात  यहां  कही  उनको  मैंने  अच्छी

 तरह  से  सुना  ह ैऔर  जहां  तक  इस  संसद  के  बीस  साल  के  अनुभव  ने  हमें  बताया  वह  भी  मैं  आपके

 सामने  चन्द  भिनटों  में  रखना  चाहती  हूं  ।  यह  जरूर  है  कि  हमारी  सरकार  की  नीति  शुरू  से  ही  हरिजन
 ओर  आदिवासियों  के  उत्थान  के  लिए  लगी  हुई  है  और  जो  कानून  बने  जो  हमारी  नीतियां  उनमें

 इन  जातियों  के  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  भरपूर  कोशिशें  की  गई  लेकिन  कानून  यहां  से  बन  कर

 जाते  हैं  हमारे  राज्यों  में  और  जैसाकि  हमारे  भाइयों  ने  राज्यों  से  प्रखण्डों  में  जाते  वहां  तक

 जाते-जाते  उस  कानून  की  वह  स्थिति  नहीं  रह  जाती  है  जो  यहां  से  चली  हुई  है  |  हमने  देखा  है  कि  और

 जैसाकि  हमारा  बीस  साल  का  अनुभव  उसके  आधार  पर  मैं  कहना  चाहती  हूं--मैं  उस  क्षेत्र  से  आती

 हूं  जहां  पर  हरिजन  और  आदिवासियों  का  बाहुल्य  हमने  फाथा  है  कि  सामाजिक  और

 तीनों  ही  श्रेणियों  में  हमारे  हरिजन  और  आदिवासियों  की  दशा  अच्छी  नहीं  मैं  जिस

 जिले  से  आती  हूं  वह  पलामू  इलाका  है  और  वहां  हरिजन  और  आदिवासियों  का  बाहुल्य  हमने  कई

 जगहों  पर  देखा  है  ओर  जब  भी  मैं  भ्रमण  को  जाती  कम  से  कम  महीने  में  एक  या  दो  बार  तो  जरूर

 ह्दी  भाती  हूं  और  उन  गांवों  में  ज्यादा  जाती  जहां  गरीबी  रेखा  से  नीचे  80
 प्रतिशत

 लोग  मैं  उन

 गांवो ंमें  ज्यादा  जाती  हूं  जहां  गरीबी  रेखा  से  नीचे  अस्सी  प्रतिशत  लोग  हैं  और  जिनमें  से  अधिकांशतः
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 लोग  हरिजन  और  आदिवासी  हैं  ।  उन  इलाकों  में  जाकर  हमने  देखा  कि  बहुत  जगहों  पर  उनके  लिए
 पानी  की  व्यवस्था  उचित  नहीं  है  जबकि  हमारी  बिहार  सरकार  ने  हमारे  विधायकों  को  दस-दस
 शापाकल  लगाने  के  लिए  सहयोग  दिया  कई  जगहों  पर  लगा  और  कई  जगह  ऐसी  हैं  जहां  कि
 दस  घर  ही  हरिजन  की  आबादी  है  और  जहां  सही  तरीके  से  चापाकल  नहीं  गाड़ें  पीने  के  पानी  की
 व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  डीलरों  का  जहां  तक  सवाल  खाद्यान  हमारी  सरकार  उंचित  मृल्य
 निम्न  पर  उन्हें  उपलब्ध  कराना  चाहती  है  लेकिन  ऊंचे  वर्ग  के  जो  पैसे  वाले  लोग  वे  खरीद  लेते

 मगर  जिन  आदिवासियों  के  घर  में  पहुंचना  चाहिए  वहां  तक  पहुंच  नहीं  पाता  है  ।  कुछ  तो

 हमारे  डीलर  ही  गायब  कर  देते  कुछ  आफिसर  भी  ऐसे  हैं  जिनकी  मिलीभगत  होती  इस  तरह  से

 हमारी  सरकार  की  जो  नीति  है  बहू  सही  तरीके  से  उन  झोंपड़ी  तक  नहीं  पहुंच  पाती  ।  दूसरी
 जैसा  हमारे  भाईयों  ने  कहा  कि  भूमि  का  जहां  तक  सवाल  उनके  नाम  से  परचे  कटे  उनके  ताम  से

 पट्टे  बने  हैं  लेकिन  मैंने  बहुत  लोगों  से  पाया  कि  उन्हें  अभी  तक  यह  पता  नहीं  कि  उनकी  कौत  सी
 अमीन  है  ।  कुछ  दूसरे  लोगों  का  कब्जा  है  और  कुछ  दूसरे  सीलिग  से  लिए  गए  उन्हें  दिए  गए  बह
 अभी  तक  उन्हें  प्राप्त  नहीं  हुई  वे  स्वयः  तो  इस  लड़ाई  को  लड़  नहीं  सकते  हैं  क्योंकि  उनके  पास  कोई

 गवाह  नहीं  उनके  पास  इतने  पंसे  नहीं  हैं  कि  वे  कोर्ट  में  या अदालत  में  जा  सकें  ।

 इसी  तरह  बहुत  सारी  आर्थिक  समस्याएं  भी  हमारे  यहां  से  जो  छात्रवुति  जाती

 है  उसमें  पहले  कुछ  दिन  तक  यहू  पाया  गया  था  कि  कालेज  और  स्कूलों  में  डाकघर  से  और  बैंक  से

 वत्ति  चैक  के  द्वारा  मिलती  थी  लेकिन  आज  नतीजा  यह  है  कि  बहुत  सारे  स्कूलों  में  जहाँ  छात्रवति  जाती

 है  कुछ  तो  स्टाफ  या  मास्टर  साहब  सिगनेचर  करवाकर  उनको  कम  पैसा  देते  हैं  और  सारा  पैसा  रख

 लेते  तो  हमारे  यहां  सरकार  की  नीति  अच्छी  होते  हुए  भो  सही  सहूलियत  उन्हें  नहीं  मिल  पाती  ।

 उनकी  जांच  होनी  चाहिए  और  उन्हें  देखता  चाहिए  ।  .

 सबसे  खास  उपाध्यक्ष  महोदय  एक  है  जिसमें  मैं  अपनी  वाजपेयी  बहन  का  ध्यान  अपनी

 ओर  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।  दक्षिण  बिहार  में  ये  नक्सलबादी  क्यों  उत्पन्न  हो  रहे  उनके  अन्दरूनी

 कारणों  का  पता  लगाना  चाहिए  ?  हमने  साइकोलोजी  में  एम०  ए०  किया  है  और  हमने  देखा

 मनोवैज्ञानिक  ढंग  से  उतकी  स्टडी  की  है  कि  उर्हीं  लोगों  को  सताया  जाता  उन्हीं  लोगों  पर  अत्याचार

 किए  जाते  हैं  जिसमें  मोस्टली  लोग  हरिजन  और  आदिवासी  हैं  ।  उसमें  युवक  बर्ग  जिनका  ब्रेन

 बहुत  प्रगति  की
 ओर  होता  है  लेकिन  उन्हें  नौकरियां  नहीं  मिलती  उनके  बहु-बेटियों  उनके  लोग

 को  बड़े  लोगों  की  तरफ  से  सताया  जाता  उन्हें  सचित  मजदूरी  नहीं  मिलती  उनके  खाने  की  ध्यवस्था

 नहीं  हो  पाती  उनके  रहने  के  लिए  जमीन  नहीं  मिल  पाती  है  ।

 सभापति  भहोदय  '  प्रत्येक  सदस्य  को  तीन  मिनट  से  लेकर  चार  मिनट  तक  दिए  गए  कृपया

 अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 छुलारी  कमला  कुमारी  :  इन्हीं  शब्दों  के
 साथ  मैं  धन्यवाद  देती  हूं  ।
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 विधेयक

 णः  न

 *शरी  के०  कुस्जम्थ  सभापति  मैं  इस  विधेयक  का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता

 हूं  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि सरकार  इस  विधेयक  के  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 के  विरुद्ध  अत्याचारों  को  रोक  सकती  यह  बड़ा  साहसिक  कदम  मैं  इस  अवसर  का  लाभ

 मन्त्री  और  कल्याण  मन्त्री  महोदय  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  बधाई  देने  के  लिए  उठाना

 चाहता  इस  विधेयक  से  यह  सिद्ध  है  कि  सरकार  हरिजनों  की  समस्याओं  के  समाधान  के  सम्बन्ध
 में  बहुत  गम्भीर

 इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  यह  कहा  गया  है  कि  हरिजनों  के  विरुद्ध
 सार  बढ़  रहे  इसके  ऐतिहासिक  और  अन्य  कारण  विगत  सप्ताह  इस  सभा  में  एक  प्रश्न  के
 जवाध  में  सरकार  ने  यह  स्वीकार  किया  था  कि  हाल  ही  में  भारत  के  सभी  राज्यों  में  हरिजनों  के  विरुद्ध
 अत्याचार  बढ़  रहे  कुछ  राज्यों  में  इन  अत्याचारों  में  तीन  गुनी  अथवा  चार  गुनी  वृद्धि  हुई  इन
 सब  बातों  से  बड़ी  गम्भीर  स्थिति  पंदा  हो  गयी  मुझ्य  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हरिणन  सम्मान  और
 प्रतिष्ठा  के  साथ  रह  सकते  हैं  ।  स्वतस्त्रता  के

 42  वर्षों  के  बाद  भी  यदि  इस  देश  में  हरिजन  सुरक्षापूर्वक
 नहीं  रह  सकते  तो  इसकी  जिम्मेदारी  भारतीय  समाज  की  तथ्य  यह  है  कि  भारतीय  समाज  अब  भी

 यह  मानने  को  तैयार  नही  है  कि  हरिजन  उसके  अंग  यह  अत्यधिक  लेद  की  बात  यह  भी  तथ्य

 है  कि  सवर्ण  जाति  के  लोग  हरिजनों  को  दी  जाने  वाली  शैक्षिक  सुविधाओं  तथा  आरक्षण  सुविधाओं  का
 विरोध  करते  हैं  ।  वे समाज  में  हरिजनों  को  दी  जाने  वाली  इन  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  धारणाएं
 पैदा  कर  देते  हैं  और  इस  प्रकार  उनके  प्रति  घुणा  की  प्रवृत्ति  पैदा  कर  देते  इस  विधेयक  में  भी  कहा
 गया  है  कि  हरिजनों  में  उनके  अधिकारों  के  प्रति  जागरुकतों  के  भी  उनसे  घुणा  की  जाती  हैं  ।
 नये  तरीको  से  अत्याचार  और  अपमान  किया  जाता  विगत  में  सामंतशाही  उन्हें  बेंत  से  पीटते  थे  ।

 परन्तु  प्रगतिशील  तथा  लोकतांत्रिक  युग  में  तथाकथित  ऐसे  प्रगतिशील  लोग  हैं  जो  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्यधिक  अत्याचार  करते  इस  बात  को  मैं  अपने  राज्य  केरल  के

 कुछ  उदाहरणों  द्वारा  सिद्ध  करता  केरल  में  माक्संवादी  सरकार  है  ।  माक्संवादी  दल  का  युवा
 वर्ग  हरिजनों  पर  अत्याचार  कर  रहा  है  ।  विगत  दो  वर्षों  के  दौरान  हरिजन  महिलाओं  के  साथ
 बलात्कार  समेत  अत्याचार  के  अनेक  मामले  हुए  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  नाठवत्तुर  विधान  सभा
 खण्ड  में  पवित्रस्वरम  गांव  में  पुलिस  ने  एक  हरिजन  लड़के  को  निर्देयतापूबंक  पीटा  उसके  बाद  उसे  नंगा
 करके  गलियों  में  दोड़ाया  ।  त्रिवेन्द्रम  में  एक  हरिजन  युवक  को  पीटा  गूया  और  उसे  विष्ठा  खिलाई
 गयी  ।  इसी  प्रफार  इरनकुलम  में  एक  हरिजन  लड़के  को  पुलिस  अधिकारियों  ने  थाने  में  ले जाकर
 निर्दंयतापूरवंक  पीटा  और  प्यास  लबने  पर  जब  उसने  पानी  मांगा  तो  उसके  मु  ह  में  पेशाब  ढाल  दी  गयी  |
 ये  मामले  विगत  बषं  केरल  के  ससद  सदस्यों  ने  इस  सभा  को  सरकार  को  अनेक  प्रतिवेदन  दिए
 गए  ।  के  रल  में  हरिजन  संगठन  ने  धरना  दिया  ओर  सत्याग्रह  किया  परन्तु  केरल  के  मुख्य  मन्त्री
 श्रीसयनार  जो  माक्संवादी  कम्युनिस्ट  पार्टी  के  अपराधियों  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  ।
 मैं  मन््त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  चर्चा  के  जवाब  के  दौरान  हमें  बतायें  कि  इन  मामलों  में
 उनके  मन्त्रालय  द्वारा  की  गई  जांच  का  क्या  हुआ  ।

 क्री  टी०  बशीर  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  चिरायिकिल  थाने  में  भी  ऐसा  ही
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 हि  निवारण  )  विधेषक

 आपके  विभाग  का  एक  अधिकारी  केरल  गया  और  लगाये  गये  अभियोगों  की  जांच  की  ।  मुझ
 क्ताया  गया  है  कि  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  गयी  है  ।  हम  निष्कर्षों  ओर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही
 को  जानना  चाहते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  आपको  केवल  पांच  मिनट  दिये  गये  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त

 कीजिए  ।

 श्री  के०  कुम्भम्शु  :  मैं  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  की  सबसे

 महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इसमें  शब्द  को  परिभाषित  किया  गया  इसकी  बड़ी  व्यापक
 परिधावा  की  गयी  इसके  अन्तर्गत  अनेक  अपराध  सम्मिलित  होंगे  ।  मुझे  प्रतीत  होता  कि  अपमान
 शब्द  भी  अत्याचार  की  इस  परिभाषा  के  अन्तर्गंत  आता  यह  बड़ी  स्वागतयोग्य  बात  दण्ड  के
 सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।  विधेयक  में  न्यूनतम  छः  महीने  और  अधिकतम  5  बर्षों  के
 कारावास  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  यह  दण्ड-विधि  है  जो  उत्पीड़ित  लोगों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के
 लिए  प्रस्तुत  किया  गया  इसंलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  न्यूनतम  दण्ड  बढ़ाकर  कम  से  कम  एक  वर्ष  कर
 दिया  जाना  चाहिए  ।

 दूसरा  महत्वपूर्ण  उपबन्ध  विशेष  न्यायालयों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  यह  स्थांगतयोभ्य
 कदम  मैं  इस  सम्बन्ध  में  भी  एक  सुझाव  देना  चाहता  यथासम्भव  सरकार  की  हन  विशेष  स्यायालयों
 के  लिए  हरिजन  न्यायधीशों  की  नियुक्ति  करती  चाहिए  ।  हमारे  देश  में  उक्ष्च  न्यायपालिका  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  न््यायधीशों  की  संस्या  नगण्य  आंकड़ों  के  अनुसार  भारत  के
 विभिम्न  उच्च  न्यायाक्तयों  में  388  न्यायघीश  हैं  ।  उनमें  से  8  न्यायाधीश  अनुसूचित  जाति  और  2
 धोश  अचुसूचित  जनजाति  के  इसलिए  विशेष  न्यायालयों  में  इन  श्रेणियों  के  अधिक  न्यायाधीशों  की

 नियुक्ति  का  मजबूत  मामला  है  ।

 मैं  अपने  भाषण  को  बढ़ाना  नहीं  चाहता  ।  मैं  इस  उपाय  का  पूरी  तरूह  सम्रधंन  करता  हूं  ।  अपना
 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  मैं  एक  और  सुझाव  देना  चाहता  यदि  हरिजन  महिलाओं  के  साथ
 बलात्कार  किया  जाए  तो  अपराधी  की  न्यायालय  में  हथकड़ी  पहनाकर  पेश  किया  जाना  इससे

 वूसरों  को  भी  शिक्षा  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 क्षी  विफ्सि  पाल  दास  :  मुझे  प्रसम्तता  है  कि  सरकार  ने  सभा  के  समक्ष  यह
 विधेयक  प्रस्तुत  किया  यह  एक  उचित  कदम  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  हरिजनों  और

 बासियों  पर  होने  बाले  अत्याचारों  को  समाप्त  करना  मैं  श्रीमती  बाजपेयी  जी  को  सभा  के  समक्ष

 यह  विधेगक  प्रस्तुत  करने  के लिए  बधाई  देता  हुं  और  इसका  प्री  तरह  समर्थन  करता  हूं  ।

 मैं  इस  अबसर  का  उपयोग  एक  गम्भीर  मामले  को  उठाने  के  लिए  करना  चाहता  हूं  ।  असम  में
 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  एक  घटना  घटी  इस  देश  और  सभा  का  प्रत्येक  व्यक्ति  असम  बोडो

 आन्वोलन  के  बारे  में  जानता  मैं  इस  भान्दोलन  के  इतिहास  की  बिस्तार  से  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।

 दोझो  मेरे  राज्य  का  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  जनजातियों  का  समुदाय  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  असम

 करफार  ने  इस  बोडो  आत्योलन  को  कामून  और  व्यवस्था  की  समस्या  के  रूप  में  समा  जिसके

 बरिजामस्थक्ष्म  पुलिस  को  महिलाओों  और  बच्चों  समेत  जनजातिय  लोगों  पर  अत्याचार  करने  की  जुली
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 विधेयक
 —  —  -  -  ्ाा  ााणाााणाणणााानणणणणणणणणणाणणा  पापा

 छूट  दी  गयी  है  ऐसे  में  बहुत  कुछ  हो  जाता  मैं  इन  सब  बातों  की  विस्तार  से  चर्चा  नहीं  करूंगा  ।

 मुब्यमन्त्री  श्री  महन्त  तथा  गृहमन्त्री  श्री  फुकन  श्री  उपेन  ब्रह्मा  जो  इस  आन्दोलन  के  नेता

 ईर्ष्या  करते  थे  क्योंकि  उपेन  ब्रह्मा  असम  आन्दोलन  के  दौरान  उनके  भूतपूर्व  सहयोगी  तथा  उस  समय
 उसी  ग्रुट  का  कार्य  करते  थे  ।  शायद  उन्हें  उनसे  कुछ  ईर्ष्या  है  इसलिए  उन्होंने  पुलिस  के  तरीकों  से  इस
 आन्दोलन  को  दबाने  तथा  नियन्त्रित  करने  का  प्रयास  किया  था  ।  इसका  विनाशक  परिणाम  हुआ  ।  स्थिति
 और  बिगड़  गयी  तथा  यह  केवल  कोकराझार  तथा  उदलगुड़ी  तक  ही  सीमित  नहीं  रहा  बल्कि  उस  क्षेत्र  के

 पड़ोसी  जिलों  में  भी  बंसी  ही  स्थिति  पैदा  हो  बड़े  पेमाने  पर  विनाश  हुआ  ।  दोनों  तरफ  से  बड़े
 पैमाने  पर  हिसा  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  मैं  किसी  भी  तरफ  चाहे  बोडो  हो  अथवा

 की  गयी  हिंसा  के  विरुद्ध  मैं  असम  के  किसी  विभाजन  के  भी  विरुद्ध  हूं  ।  मैं  यह  बिल्कुल  स्पष्ट

 कहना  चाहता  हूं  ।  परन्तु  यह  जनजातिय  समस्या  के  समाधान  का  कोई  तरीका  नहीं  मैं  यह  बात

 कहना  चाहता  हूं  ।

 अन्त  में  जनता  तथा  प्रेस  के  दबाव  और  प्रत्येक  व्यक्ति  की  समझौते  की  मांग  के  कारण  गृहमन्त्री
 ने  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  |  अब  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  त्रिपक्षीय  वार्ता  का  पहला  दौर
 इस  महीने  की  28  तारीख  को  शुरू  होगा  और  मुझे  खुशी  है  कि  इन  वार्ताओं  में  भारत  सरकार  का
 प्रतिनिधित्व  श्रीमती  बाजपेयी  करेंगी  ।  चू  कि  मैं  उन्हें  भली-भांति  जानता  हूं  इसलिए  मुझे  विश्वास  है  कि
 उनकी  मध्यस्थता  के  द्वारा  बोडो  समस्या  का  शान्तिपूर्ण  हल  निकल  आयेगा  ।

 जब  ये  मामले  उचित  स्थिति  में  थे  तो  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  कोकराझार  और  उदलगुड़ी  से  दूर
 जो  इस  आन्दोलन  के  अड्डे  सोनितपुर  जिले  में  गोहपुर  गांव  एक  भयानक  घटना  घटी  ।  इस  घटना

 जो  कुछ  दिनों  पहले  हुई  बोड़ो  और  गेर  बोडो  लोगों  का  बड़े  पैमाने  पर  नरसंहार  हुआ  इससे
 स्थिति  और  गम्भीर  हो  गयी  ।  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  दो  महिलायें  और  बच्चे  मारे  सैकड़ों
 घर  जलाकर  राख  कर  दिये  तेंतीस  गांवों  को  ध्वस्त  कर  दिया  गया  तथा  हजारों  लोग  उत्तर  में
 अरूणाचल  प्रदेश  तथा  दक्षिण  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  और  रेल  मार्ग  पर  शरण  लेने  के  लिए  अपने  घरों  से
 भाग  गये  ।  मुझे  उपलब्ध  नवीनतम  जानकारी  के  करीब  तीस  हजार  लोग  सोमा  पार  करके
 अरूणाचल  प्रदेश  चले  गये  हैं  और  वहां  राहुत  शिबिरों  में  हुए  हैं  ओर  पच्चीस  हजार  दक्षिणी  हिस्से
 के  राहत  शिविरों  में  इन  हिंसक  मुठभेड़ों  के  पहले  चार  दिनों  प्रशासन  पूरी  तरह  से  चरमरा  गया
 था  ।  वशिष्ठ  अधिकारी  क्षेत्र  से  भाग  खड़े  हुए  ओर  स्थानीय  पुलिम  ने  पक्षपातपूर्ण  रबेया  अपनाया ।  मैं

 चाहूंगा  कि  श्रीमती  बाजपेयी  इस  बात  पर  ध्यान  दें  ।  ट्रिब्यूनਂ  के  14  अगस्त  के  अंक  के
 स्थानीय  प्रशासन  इतना  निष्क्रिय  हो  गया  था  कि  यहां  तक  की  राज्य  की  राजधानी  दिसपुर  में  इस
 महीने  की  13  तारीख  गोहपुर  की  वास्तविक  स्थिति  के  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  थी  ।

 इस  क्षेत्र  विशेष  को  अशांत  क्षेत्र  के  रूप  में  जाना  जाता  वर्ष  1983  बोडो  और
 गैर-बोडों  के  मध्य  भीषण  दंगे  हुए  थे  ।  इसका  तुरन्त  कारण  एक  लोहार  द्वारा  असम  आन्दोलन  के  लिए
 नुकीले  हथियार  बनाने  से  इन्कार  करना  लेकिन  मुख्य  मुद्दा  चुनाव  था--श्ोडो  के  मध्य  झगड़े  उन
 लोगों  के  बीच  जो  चुनाव  में  भाग  लेना  चाहते  थे  और  जो  चुनावों  का  बहिष्कार  करना  चाहते  थे  ।  तब  से
 तनाव  जारी  बोडों  आन्दोलन  के  कोकराझार  और  उदलगिरि  में  बोडो  आन्दोलन  के  फैल  जाने  के
 पश्चात्  राज्य  सरकार  को  इस  अशांत  क्षेत्र  में  कुछ  विशेष  एहतियाती  उपाय  उठाने  चाहिए  थे  ।  बास्तव
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 में  उन्हें  कदम  उठाने  के  लिए  चेतावनी  दे  दी  गई  प्रशासन  ने  कुछ  महीं  किया  और  बहां
 जनसंहार  हुआ  |  उन्होंने  एहतियाती  उपाय  नहीं  उठाए  और  उसका  नतीजा  इस  घोर  धिपत्ति  के  रुप  में

 हुआ  |

 इस  बार  इसने  एक  नवीन  आकार  लिया  ।  गोहपुर  क्षेत्र  में  दो  महत्वपूर्ण  आदिवासी  जातियां

 हैं-"-बोडो  और  मिर्शिंग  ।  स्थानीय  असम  गण  परिषद  के  मन््त्री  मिशिंग  समुदाय  से  विश्वस्त  सूत्रों  के
 मन््त्री  महोदय  ने  स्वयं  मिशिंग  लोगों  को और  असम  गण  परिषद  के  अन्य  सम्थंकों  को  ओोडो  के

 बिरुद्ध  संगठित  किया  और  इस  झगड़े  में  उनका  मार्ग-निर्देशन  किया  ।  उत्तरदायित्व  की  भावना
 के  साथ  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  उस  क्षेत्र  के  मन््त्री  झगड़ों  के  लिए  उत्तरदायी  दो  दिन  के  झगड़ों  के

 असम  गण  परिषद  के  समर्थंक  जो  गोहपुर  पश्चिम  में  80  से  50  किलोमीटर  की  दूरी  से
 बन्दूकों  और  अन्य  जो  हथियार  उपलब्ध  उसे  लेकर  गोहपुर  पहुंचे  और  उनहोंने  बोड़ो

 गांवों  पर  किएं  गए  दस  उप्र  हिंसक  हमले  में  भाग  लिया  ।  बोड़ो  मे  भो  इसका  जवाब  जिससे  बहुत
 ही  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  ।  इसे  सही  तौर  एक  तरफ  बोड़ो  और  दूसरी  तरफ  असम  गण
 परिषद  के  समर्थकों  के  मध्य  हिंसक  झगड़ा  कहा  जा  सकता  जिसको  शुरुआत  स्थानीय  क्षेत्र  के  मन्त्री
 ते  स्थयं  की  ।

 असम  गण  परिषद  के  विरुद्ध  अपने  आरोपों  को  सिद्ध  करने  के  लिए  14  अगस्त  के  में
 छपे  असम  के  गृह  मन्त्री  के  वक्तव्य  को  उद्धृत  करना  चाहूंगा  ।  मैं  उद्धत  करता  हूं  :

 के  गृह  मंत्री  श्री  भुगुफूकन  जो  आज  गोहपुर  के  लिए  रबाना  हो  स्टेट्समैल
 को  बतायाਂ  कि  अपांग  ने  इस  हिसा  की  योजना  90  बोडो  उम्रवादियों  को  आश्रय  देकर
 की  थी  जिन्हें  अरुणाचल  प्रदेश  पुलिस  की  भी  मदद  मिली  हुई  लेकिन  इस  बार  मैं
 श्री  अपांग  को  असम  के  निर्दोष  लोगों  पर  अत्याचार  के  लिए  सबक  सिश्ाद्धंगा  ।”

 हु

 कृपया  इस  वाक्य  की  ओर  ध्यान  दें  श्री  अपांग  को  सबक  सिखाऊंगाਂ  महोदय  श्री  अपांग
 आदिवासी  हैं  इसमें  आगे  कहा  गया  है  :

 जो  बहुत  गुस्से  में  मैंने  कहा  युदि  आवश्यकता  हुई  तो  मैं  मन्त्री  पद  से
 हस्ती  का  देकर  और  असम  गण  परिषद  के  महासचिव  की  हैसियत  से  लोगों  को  कांग्रेस  के
 नेताओं  के  विरुद्ध  संगठित  करूंगा  जोकि  हिंसा  फैला  रहे  हैं  ।”

 आगे  मैं  उनके  वक्तव्य  से  कुछ  वाक्य  उद्धुत  करना  भाहूंगा  :

 अरुणाचल  प्रदेश  की  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  अपनी  स्वीकृति  नहीं  देती  तो  मैं
 स्वयं  पुलिस  दस  का  नेतृत्व  करते  हुए  उनके  राज्य  में  जाऊंगा  और  अपराधियों  को  पकड़.गा  ।/

 यह  एक  राज्य  के  गृह  मन््त्री  का  दूसरे  राज्य  के  प्रति  वक्तब्य  मैं  फिर  उद्ुत  करता  हूं  :

 कह्दा  कि  यदि  वह  गृह  मन्त्री  की  हैसियत  से  ऐसा  करनेਂ  में  असफल  रहते  तो

 वह  मन््त्री  पद  से  इस्तीफा  समस्त  असम  में  बोडो  उप्रवादियों  के  बिरुद्ध  एक  प्रतिरोधी

 आन्दोलन  को  संगठित  करेंगे  ।”
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 गह  मन्त्री  यह  सार्वजनिक  रूप  से  कह  रहे  हैं  बजाए  इसके  की  वह  लोगों  को  रोके  ।  उन्हें  हस  क्षेत्र

 में  शांति  और  व्यवस्था  को  लागू  करने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  और  उन्हें  ऐसा  नहीं  कहना  चाहिए

 यदि  स्वयं  गह  मन्त्री  के  वक्तव्य  का  ऐसा  लहजा  है  तो  यह  कोई  आसानी  से  कल्पना  कर  सकता  है  कि

 वास्तविकता  में  वह  क्या  कर  रहे  हे

 असम  गण  परिषद  की  सरकार  राज्य  में  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बनाए  रखने

 में  पूरी  तरह  असफल  रही  है  और  राजनंतिक  हृत्याओं  के  बावजूद  एक  भी  अपराधी  को  पकड़ने  में

 असफल  रही  है  कांग्रेस  अल्पसंब्यकों  भौर  समाज  के  अन्य  कमजोंर  वर्गों  के  लोगों  का

 उत्पीड़न  और  उन्हें  परेशान  करना  जारी  सामान्यतौर  पर  वह  लोगों  को  और  विशेषकर  अनुसूचित
 ज्ञाति/जनजातियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  में  वह्  असफल  रहा  है  |  वह  बोडो  आन्दोलन  को  नियंत्रण
 में  रखने  में  असफल  रहे  हैं  और  उतका  प्रशासन  चार  दिन  के  लिए  जब  तक  कि  कर्फ्यू  लागू  नहीं  हुआ

 गोहपुर  में  पूर्णतया  चरमरा  गया  था  ।

 असम  गण  परिषद  की  सरकार  संविधान  के  प्रावधानों  के  अनुसार  अपने  दायित्वों  और  कार्यों  को
 करने  में  पूर्णतया  असफल  रही  है  ।  अतः  मैं  मांग  करता  हूं  कि असम  गण  परिषद  की  सरकार  को  बर्खास्त
 करके  शीघ्र  ही  मसम  राज्य  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया  जाए  जिससे  की  इस  कुशासन  को  समाप्त
 करके  लोगों  को  चाटुकार  और  अल्पसंझयक  विरोधी  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  विरोधी  जो  इस  समय  असम  में  शासन  में  से लोगों  को  बचाया  जा  सके  ।  मेरी
 सरकार  से  यही  अपील  और  प्रार्थना  मेरी  सरकार  से  अपील  है  कि  उन  लोगों  के  परिवारों  को  जो
 इस  जनसंहार  में  प्रभावित  हुए  और  मारे  गए  हैं  और  बेघर  हो  गए  को  पर्याप्त  मात्रा  में  सहायता
 धनराशि  भेजी  जानी  मैं  गोहपुर  क्षेत्र  के  सशी  पक्षों  से अपील  करूंगा  कि  वह  उस  क्षेत्र  में  शांति
 और  व्यवस्था  बनाए  रखें  और  अपना  जीवन  भाइयों  और  बहनों  की  तरह  जीयें  जँसाकि  वह  कई  सो
 सालों  से  करते  आए  हैं  ।

 क्रो  बोर  सेन  सभापति  मैं  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने
 का  अवसर  लेकिन  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इस  सारे  सेशन  में  मैं  आज  ही  बोलने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  कृपा  करके  वक्त  की  पाबंदी  हटा  आज  बोल  रहा  हूं  सारे  सेशन  में  बोला  ही
 हीं  हू  ।

 ]

 .  सभापति  भहोदय  :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  लेकिन  अनुदेश  दूसरे  ही

 श्रो  बोर  सेन  :  अध्यक्षपीठ  स्वतन्त्र  है  ।  परन्तु  उसे  निर्देशों  का पालन  तो  करना  ही  होगा  ।

 सभापति  महोदय  :  मुझे  अपनी  स्वतन्त्रता का  ज्ञान समस  बर्बाद  न  कीजिए ।  अपनी  बात
 जारी

 का

 .

 झी  बोर  सेन  :  आप  स्वतस्त्र  आप  किसी  के  मातहृत  नहीं  मैं  एक  तो  यह  नियेदत  करना
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 चाहता  हूं  कि  यह  बिल  बहुत  महत्वपूर्ण  ह ैओर  जो  अत्याचार  हरिजन-आदिवासियों  पर  होते  उसको

 दूर  करने  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया  लेकिन  सदन  की  हाजरी  को  देखते  हुए  अफसोस  है  और  लगता

 है  कि  लोगों  की  ज्यादा  विलचस्पी  इस  बारे  में  नहीं  यह  मेरे  ख्याल  से  एक  दुखदायी  बात  कम
 से  कम  मुझे  ऐसा  महसूस  होता  है  ।

 ॥

 यह  बिल  बहुत  महत्वपूर्ण  इससे  पहले  नागरिक  अधिकारों  की  सुरक्षा  के  अनटचेबिलिटी
 उसको  बदल  कर  सिविल  राइट्स  उसका  नाम  रखा  और  अब  लगभग  उन्हीं  चीजों  के

 लिए  यह  बिल  लाया  जा  रहा  है  कि  अत्याचारों  को  क॑से  रोका  मुझे  सबसे  पहले  यह  परेशानी

 महसूस  होती  है  कि  आखिर  अब  तक  के  जो  बिल  हैं  वे  कामयाब  क्यों  नहीं  हुए  और  मुझे  आगे  भी  आशंका

 है  कि  यह  बिल  भी  कामयाब  साबित  होगा  या  नहीं  ।  उसका  मूल  कारण  यह  है  कि  जिन  लोगों  के  हाथ
 में  जिम्मेदारी  है  कि  इन  कानूनों  फो  अमल  किया  वे  ही  इसके  खिलाफ  हैं  ।  वे  प्रिज्ुडीस  हैं  और

 पक्षपाती  हैं  ।  वे  चाहते  ही  नहीं  कि  अधिकारों  की  रक्षा  की  जाए  ।  पुरानी  कहावत  है
 जलेबियों  की  रखवाली  ।”  जिन  लोगों  से  हम  उम्मीद  करते  हैं  कि  अधिकारों  की  रक्षा  वे  ही

 जानबूक्षकर  उन  अधिकारों  की  अवहेलना  करते  हैं  तो  फिर  किस  तरीके  से  इसके  ऊपर  अमल  हो  सकेगा  ।

 अनुसूचित  जाति  के  लोग  अत्याचार  होने  पर  जब  रिपोर्ट  लिखवाने  थाने  में  जाते  हैं  तो  उनको

 फंटकार  कर  दिया  जाता  उनकी  रिपोर्ट  अगर  दर्ज  की  जाती  है  तो  उसमें  कुछ-न-कुछ  कमी

 छोड  दी  जाती  है  जिससे  मुलजिमों  को  दण्ड  न  इस  तरह  की  जो  हरकतें  हैं  कि  अपराधियों  को

 छपाना  और  कुछ  ऐसा  करना  कि  अपराधियों  को  मदद  मिल  मैं  समझता  हूं  जब  तक  इसका

 इलाज  नहीं  करेंगे  तब  तक  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  के  प्रति  अत्याचारों  को  रोकने  वाला

 कोई  बिल  कामयाब  होने  वाला  नहीं  इसलिए  जो  कोई  भी  अधिकारी  इस  तरह  की  लापरबाही  करता

 है  तो  उसके  लिए  दण्ड  की  व्यवस्था  करनी  अगर  इस  तरह  की  व्यवस्था  उन्हीं  के  ब्चेेरे  भाईयों

 को  देनी  है  तो  कुछ  फायंदा  नहीं  होगा  ।  जिन  अफसरों  के  पास  शिकायत  जाती  वे  यह  देख  लेते  हैं  कि

 अनुसूचित  जाति  का  है  तो  इसको  रगड़ना  ही  नतीजा  यह  होता  है  कि  सारा  मामला  दबा  दिया

 जाता  इसलिए  सरकार  को  इस  ओर  ध्यान  देना  बहुत  जरूरी  कहीं-कहीं  पर  तो  ऐसी  सरकार

 है  जहां  पर  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  खिलाफ  अत्याचारों  को  पूरी  तरह  दबा  दिया  जाता  है  जैसे  मिसाल

 के  तौर  पर  हरियाणा  की  सरकार  हरियाणा  का  यह  ड्यूबियस  डिस्टीक्शन  है  सारे  देश  में  कि  रेप

 की  घटनाएं  वहां  सबसे  ज्यादा  होती  हैं  और  कोई  कार्यवाही  नहीं  होती  ।  सारे  के  सारे  मामले  दबा  दिए

 जाते  वहां  की  सरकार  का  रुख  ऐसा  है  कि  अनुसूचित  जाति  और
 जनजाति

 के  लोगों  को  गुलाम

 बनाकर  रखा  जाए  जिससे  उनकी  हिम्मत  ही  न  इस  तरह  के  मामलों  में  सरकार  को  गम्भी  रता  से

 सोचना  पड़ेगा  कि  किस  तरह  से  अधिकारों  की  रक्षा  की  जो  बिल  आपने  पेश  किया  है  उसके

 सैक्शन-तीत  में  आपने  डेफीनिशन  देने  को  कोशिश  की  इसमें  15  आफेन्सेज  को  भापने  डिफाइन  किया

 आपने  गिनती  की
 मैं  इसे  डेफिनिशन  नहीं  कहता  हूं  ।  कोई  गिनती  पूरी  नहीं  हो  सकती  है|  इन्सान

 इतना  तेज  है  कि  कोई  न  कोई  रास्ता  निकाल  लेता  एक  ऐसी  डेफिनिशन  होनी  भाहिए  जिसमें  यह

 गिनती  भी  शॉमिल  हो  ।  लेकिन  गिनती  के  अलावा  और
 भी  चीजें  हो  सकती  हैं  जो  उसकी  डेफिनिशन

 में  शामिल  हो  जाए  ।  मैंने  एक  अमेंडमेंट  दिया  है  जिसमें  डेफिनिशन  रखी  लेकिन  बह  नहीं  आ  पाएगा

 क्योंकि  कल  ही  तीन  बजे  दिया  है  ।  अगर  यह  बहुत  चलती  रहे  तो  उस  पर  विचार  करें  कि  कोई

 हेस्स्रीव  परिभाषा  होनी  चाहिए  |  ध्ममें  वे  मामसे
 हैं  जो  इस  बक्त  तक  आप  सोच  महीं  थाएं  हैं  और  लोग

 भ्षागे  भी  रास्ता  निकाल  वह  भी  उसमें  शामिल  किया  जा  सके  ।
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 मैं  समझता  हूं  कि  यह  चीजें  बहुत  जरूरी  हैं  जिनके  ऊपर  ध्यान  देना  जरू  री  परिभाषा  में

 ज्यादातर  दो  ऐसी  चीजें  हैं  कि  जहां  पर  लोगों  को  डराया  जाता  मारा  जाता  पीटा  जाता  है  या

 अपंग  किया  जाता  या  आग  लगाई  जाती  मेरे  रुियाल  में  आग  लगाने  का  जिक्र  किया  लेकिन

 आग  के  जरिए  से  मौत  हो  उसका  जिक्र  नहीं  किया  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ऐसे  केस  हुए  जहां
 आग  लगा  दी  एक  लड़की  मरी  और  एक  बेल  इस  पर  भी  ध्यान  देने  की  जरूरत

 सूचित  जाति  के  लोगों  को  डराकर  वाली  जो  बात  बहुत  से  मौके  ऐसे  हैं  जो  एबट
 धमकाकर  और  लालच  देकर  भी  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  शामिल  कर  लिया  जाता  है  कि  अमुख

 जगह  आग  लगा  दो  तो  हम  तुम्हें  जमीन  दिलवा  देंगे  और  उनको  भी  शामिल  कर  लिया  जाता  ऐसे
 मामलों  में  जो  सजा  देने  वाले  हैं  उनको  ऐसे  लोगों  को  भी  नहीं  छोड़ना  चाहिए  जो  दूसरों  के  हाथों  बिक

 जाते  कई  जगह  आपने  ऐसा  प्रावधान  किया  है  धमकाकर  उनको  शामिल  किया  जाए  और
 उनकी  माफंत  अपराध  किया  जाए  तो  उनको  भी  नहीं  छोड़ना  चाहिए  जो  उनसे  ऐसा  करवाते  आपने

 है  कि  जिस  सामान  का  प्रयोग  किया  सम्पत्ति  का  प्रयोग  किया  है  उसे  फोर-फिट  कर  लिया  जाए
 और  अचल  और  चल  सम्पत्ति  दोनों  का  जिक्र  है  ।  यह  अजीबो-गरीब  प्रावधान  है  ।  मान  लें  लाठी  से  मार
 दिया  तो  आप  लाठी  छीन  किसी  ने  गोली  मार  दी  तो  ज्यादा  से  ज्यादा  आप  तमंचा  जो  दो  सौ  रुपए
 का  आता  है  वह  छीन  लेंगे  ।  यह  ज्यादा  वजनदार  चीज  नहीं  यह  निकाल  देना  चाहिए  ।  जो  भी  सजा
 दी  जा  सकती  है  उसमें  प्रापर्टी  जब्त  करने  की  बात  आनी  चाहिए  ।  एक  जगह  पर  आया  है  उसको  बेइज्जत
 किया  जाए  जनता  के  सामने  तो  मैं  समझता  हूं  कि  वह  भी  ज्यादा  सही  नहीं  क्योंकि  बेइज्जत  ऐसी
 जगह  भी  हो  सकता  पब्लिकली  नहीं  किया  जा  सकता  है  तो  इस  शब्द  को  भी  हटा  देने  की  जरूरत
 जो  एक्सटोनर्मेंट  के  बारे  में  कहा  है  कि  आदेश  दे  दिया  जाए  कि  निकाला  जाए  तो  जो  शरीफ  आदमी
 होगा  वह  तो  आदेश  को  मानकर  चला  लेकिन  जो  गुण्डे  और  बदमाश  लोग  जो  मसल  पावर
 इस्तेमाल  करते  हैं  उनसे  यह  उम्मीद  करें  कि  वह  आदेश  देने  से  चले  जाएंगे  यह  अमल  में  आने  बाली  बात
 नहीं  है  ।  नतीजा  यह  होगा  कि  आपने  कह  दिया  कि  वह  निकल  वह  बाहर  हो  गया  और  फिर
 वापस  आ  जाए  तो  सही  यह  है  कि  उसको  गिरफ्तार  करके  बन्द  रखना  चाहिए  और  छोड़ना  नहीं  चाहिए  ।
 दूसरी  बात  मैं  कहना  चाहता  खासतौर  से  चुनाव  के  दौरान  या  उससे  ऐसा  होता  है  ।  गांव  में
 जाकर  वोटर  से  कहते  हूँ  कि  किसे  वोट  दोगे  तो  बह  कहता  है  कि  चोधरी  साहब  आपको ही  देंगे  तो  दूसरे
 धमकी  देते  हैं  कि  हम  तुम्हें  वोट  डालने  नहीं  जाने  ऐसी  दशा  में  आपकी  बूथ  कंपर्चारेग  नहीं  रुक
 सकती  है  |  जब  तक  आप  यह  प्रावधान  न  करें  कि  ऐसे  लोगों  के  खिलाफ  यदि  कोई  रिपोर्ट  या  सूचना
 मिले  तो  उनको  डिटेन  करके  चुनाव  से  एक  महीने  पहले  या  15  दिन  पहले  तक  बन्द  रखें  और  बाद  में
 छोड़ें  |  मैं  समझता  हूं  इसकी  तरफ  आपको  ध्यान  देना  जो  अधिकारी  अपनी  जिम्मेदारी  का
 निवंहन  नहीं  करते  हैं  और  जो  पक्षपात  करके  जो  पीड़ित  हैं  उनके  साथ  हमदर्दी  करते  हैं  या  ऐसे  अधिकारी
 जो  किसी  करम्ंचारी  के  अधिकारों

 का  हनन  करने  के  लिए  उसकी  सी०  आर०  बिगाड़ते  हैं  या  उसके
 खिलाफ  और  किसी  तरह  की  तिकह्  म  लगाकर  उसे  रोकने  की  कोशिश  की  जाती  है  ।  उन्हें  आप  जब  तक

 रूण्ड  देने  की  व्यवस्था  नहीं  इन्तजाम  नहीं  मेरा  सुझाव  है  कि  इन  मामलों  में  डिसमिसल  से
 कम  सजा  बिलकुल  नहीं  होनी  अन्यथा  इन  मामलों  की  पुनरावृत्ति  होती  ये  बन्द  होने  वाले
 नहीं  अम्त  एक  निवेदन  यह  करना  चाहूंगा  कि  आपने  इस  बिल  में  सोशल  रिहैबिलिटेशन  करने  की
 व्यवस्था  को  यदि  कहीं  किसी  कुआंरी  लड़की  के  साथ  रेप  हो  जाता  बलात्कार  हो  जाता  है  शो  उसे
 जो  भानसिक  स्टिग्मा  समाज  में  लग  जाता  उसे  धोने  का कोई  तरीका  भाज  हमारे  पास  नहीं  है  जौर
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 उसे  धोया  भी  नहीं  जा  न  उसके  मन  पर  जो  छाप  पड़  जाती  उसे  हटाया  जा  सकता  |  समाज
 को  भी  किसी  तरह  बदला  नहीं  जा सकता  ।  आज  जिस  तरह  का  हमारा  समाज  उसमें  ऐसी  कोई
 घटना  यदि  हो  जाती  है  तो  आप  उसे  सोश्यली  रिहैबिलिटेट  कंसे  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  रहा

 वेशानिक  तरीके  से  तो  रिहैबिलिटेट  किया  नहीं  जा  अब  समाज  की  मान्यताओं

 को  कैसे  बदला  यह  एक  बड़ा  प्रश्न  हमारे  सामने  मैं  चाहता  हूं  कि आप  ऐसा  कोई  तरीका

 ताकि  ऐसी  लड़कियों  को  समाज  अंगीक्ृत  कर  ले  ।

 जहां  तक  लीगल  ऐड  का  सम्बन्ध  वह  मात्र  कागजों  तक  ही  सीमट  कर  रह  गया  हकीकत
 में  किसी  को  कोई  मदद  नहीं  अमल  में  कुछ  नहीं  लाया  जा  रहा  मेरा  सुझाव  है  कि  आप  हर
 जिले  में  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  का  एक  ऐसी  कमेटी  बनाइए  जो  हर  अत्याचार  के  मामले  की

 कात  करे  और  प्रभावित  व्यक्ति  की  एकदम  मदद  कर  सके  ।  इन  शब्दों  के  आपने  मुझे  अपने  विचार

 व्यक्त  करने  का  समय  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  और  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 भरी  के०  डो०  सुश्तानपुरी  :  सभापति  सदन  में  डा०  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी

 जी  ने  जो  विधेयक  रखा  मैं  उसका  समर्थन  करने  के  लिए  थड़ा  हुआ  हूं  और  इतना  महत्वपूर्ण  विधेयक

 लाने  के  लिए  उन्हें  मुबा  रकबाद  देता  हूं  ।  मेरा  विचार  है  कि  इस  विधेयक  के  पास  हो  जाने  से  हरिजनों
 और  आदिवासियों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  में  कमी  आएगी  क्योंकि  अत्याचारों  को  रोकने  के  लिए  इसमें
 अनेक  व्यवस्थाएं  की  गई  मैं  साथ-साथ  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  को  भी  धन्यवाद  देता  हूं  जिन्होंने  इस
 बिल  को  सदन  में  लाने  की  अनुमति  प्रदान  की  जिससे  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  को  लाभ  मिलेगा  और

 उनका  तेजी  से  विकास  हो  उनके  ऊपर  होने  वाले  अत्याचार  रुक  पाएंगे  ।  मैंने  देखा  है  कि

 जहां  हरिजनों  पर  अत्याचार  हुए  अधिकतर  मामले  जमीनों  को  लेकर  दूसरे  भी  कई  कारण  रहे

 जहां  नौकरियों  में  उनके  हकों  को  छीना  उनकी  पदोन्नति  रोकने  की  कोशिश  की  पूंजीबादी
 और  सामन््तवादी  लोगों  ने  उनके  हक  छीनने  की  कोशिश  की  ।  जब-जब  हमारी  सरकार  ने  समाज  में

 पिछड़ेਂ  और  गरीब  लोगों  को  ऊपर  उठाने  की  कोशिश  इन  लोगों  ने  उसमें  बाधाएं  पैदा  कीं  और  इस

 लोगों  के  खिलाफ  घुणित  वातावरण  पैदा  करने  की  कोशिश  की  ।  आज  हम  सरकार  के  आधभारी  ५  प्रेस

 पार्टी  के  आभारी  हैं  जिसने  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  उत्थान  के  लिए  अनेक  प्रयास  अमेक  बिल
 अनेक  कानून  बनाए  जिनके  जरिए  से  हरिजनों  को  तरक्की  करने  का  मौका  आदिवासियों

 को  तरक्की  करने  का  मौका  मिला  ।  चूंकि  समय  का  अभाव  इसलिए  में  ज्यादा  न  कहते  माननीय

 मन्त्री  जी  से  कहना  चाहूंगा  कि आज  तक  जितने  मंकान  बनाए  गए  वैसे  तो  हरिजनों  और  गरीब

 लोगों  के  लिए  अलग  बस्तियां  बनी  परन्तु  शहरों  में  डी०  डी०  ए०  या  भन््य  किसी  प्राधिकरण  ने  जितने

 »  मकान  बनाए  राज्यों  में  बहां  के  प्राधिकरणों  ने  हाउसिंग  कालोनियां  बनाई  उनमें  अनुसूचित  जाति

 था  आदिवासियों  को  उस  हिंसाब  से  मकान  आरक्षित  नहीं  किए  जिस  दर  से  उन्हें  आरक्षित  किए

 जाने  चाहिए  थे  ।  इस  तरह  उनके  साथ  भ्रेदभाव  किया  जब
 सरकार

 ने  अनुसूचित  जाति/जनजाति

 के  लोगों  के  लिए  एक  निश्चित  कोटा  फिक्स  कर  दिया  है  तो  इन  लोगों  को  उनके  अनुसार  मकान  मिलने

 चाहिए  जो  नहीं  मिले  ।  बाज  हम  देखते  हैं  कि  जितने  हरिजन  ेु
 अधिकारी  या  कर्मत्ारी  होते  हैं  उन्हें

 गांवों  मे  था  दूरदराज  के  क्षेत्रों  मे ंनियुक्त  किया  जाता  है  |  वहां  उनसे  नफरत  भरी
 दृष्टि

 से  देखा  जाता

 भेदभाव  पूर्ण  तरीके  से  व्यवहार  किया  जाता  मैं  चाहता
 were

 कि  सरकार
 इसका  सर्वे  जहां-जहां

 आपने  सीमल  सेल  बनाए  बे
 सेल  उन  लोगों  की  कठिनाइयों  को  सुनकर  जो  रिपोर्ट  श्रस्तुत  करते
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 बिपश्वेयक
 —

 उनसे  यह  पता  चलता  है  कि  चाहे  कोई  हरिजन  करमंत्रारी  या  अधिकारी  बेंकों  में  रेलबे  में  एमर

 इण्डिया  में  गवन॑मैंट  के  किसी  श्िभाग  में  स्टेट  में  हर  जगह  उसके  साथ  इनजस्टिस  होता  है  ।

 उन  पर  अत्याचार  होना  कोई  छोटी  बात  नहीं  जैसे  उन्हें  मकान  नहीं  दूरदराज  के  इलाकों  में

 नियुक्त  किया  जाता  जहां  उनके  साथ  छूआछूत  का  व्यवहार  किया  जाता  यहां  बिहार  के  माननीय

 सदस्यों  ने आपको  अनेक  उदाहरण  दिए  ।  अभी  कई  केसेस  इस  तरह  के  जो  अदालतों  में  जेरे-गौर  हैं
 और  दस-दस  साल  हो  जाते  उनको  इन्साफ  नहीं  मिलता  इसके  लिए  आपने  प्रावधान  किया  है
 कि  हम  उनके  लिए  स्पेशल  कोर्टूस  ये  स्पेशल  कोर्ट्स  जितनी  ज्यादा  उतना  अच्छा  है  और
 आप  इनको  जल्दी  से  जल्दी  जिससे  उनको  जल्दी  से  जल्दी  इन्साफ  मिल  जैसाकि
 प्रघानमन्त्री  जी  न ेकल  कहा  कि  गरीब  लोगों  के  लिए  वे  इन्साफ  तो इसका  एक  ही  तरीका  है  कि
 ज्यादा  से  ज्यादा  अदालतें  खोली  जाएं  जिससे  उन  लोगों  के  ज्यादा  से  ज्यादा  रेंढिग  मुक्दमों  की  सुनकाई
 हो  सके  ।

 भूतपूर्व  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  देश  के  हरिजनों  आदिवासियों

 पिछड़े  बगं  के  लोगों  को  जमीन  देने  के  लिए  पट्टे  दिए  हैं  और  बे  पट्टे  जो  दिए  गए  उन  पर  सही
 मायने  में  कार्यान््वयम  नहीं  हुआ  है  ।  ये  जो  पट्टे  ट्राइबल  लोगों  अनुसूचित  जन-जातियों  के  लोगों  को
 मिले  ये  सिर्फ  कागजों  में  ही  जमीनें  मिली  उनको  सही  मायनों  में  कब्जे  जभीनों  के  नहीं  दिए  गए

 जहां  कहीं  कब्जे  जमीनों  के  मिले  भी  वहां  वे  लोग  कोट  में  चले  गए  हैं  और  उन्होंने  कह  दिया  कि
 जमीन  अलॉट  नहीं  होनी  चाहिए  |  फिर  भी  जिनको  थोड़ी  सी  जमीन  मिली  वह  ऐसी  जगह  मिली

 जहां  ढांक  पहाड़  जहां  रेगिस्तान  जहां  पानी  नहीं  जिनको  खोद  नहीं  सकते  बुबाई  नहीं
 कर  सकते  ऐसी  जगहों  में  भूमि  दी  गई  तो  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इसका  सर्वे  होना  चाहिए  जिससे
 बाकायदा  यह  पता  लग  सके  कि  किन-किन  राज्यों  में  इन  कानूनों  का  उल्लंघन  हुआ  है  ।  उनको  ठीक  ढंग
 से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  पग  उठाएं  ताकि  गरीब  लोगों  को  भूमि  प्राप्त  हो  सके  ।

 ।  सभापति  मैं  एक  बात  यह  कहना  चाहूंगा  कि  कई  स्वयंसेवी  संस्थाएं  ऐसी  जिनको
 केन्द्र  सरकार  से  राज्यों  के  माध्यम  से  पैसा  मिलता  है  और  जो  हरिजन  और  आदिबासियों  के  कल्माण  के
 लिए  खोली  जाती  लेकिन  उनमें  हरिजन  आदिवासियों  के  कल्याण  के  नाम  पर  फ्रॉड  होता  है  |  इसलिए
 मेरा  इस  बारे  में  सुझाव  यह  है  कि  इन  संस्थाओं  में.संसद  के  सदस्यों  को  और  विधान  सभाओं  के  सदस्यों
 का  पार्टिसिपेशन  होना  चाहिए  जिससे  उनको  मौका  मिल  सके  और  वे  देखਂ  सर्क  कि  वहां  पर  इन  गरीब
 आदमियों  को  मदद  मिलती  है  या  फ्रॉड  होता  लेकिन  अभी  तक  ऐसा  नहीं  हुआ  है  और  ये  लोग  इन
 गरीब  लोगों  के  नाम  पर  संस्थाएं  रजिस्टर  करवा  लेते  हैं  और  उनमें  इन  जोगों  के  कल्याण  का  काम

 ब्रिलकुल  नहीं  होता  है  ।  इसके  ऊपर  आपको  गौर  करना  चाहिए  ताकि  ठीक  ढंग  से  लोगों  का  उत्थान  हो
 सके  ओर  जो  पैसा  केन्द्र  सरकार  से  राज्यों  को  इन  संस्थाओं  के  लिए  मिलता  उसका  सद॒पयोग
 हो  सके  ।

 सभापति  मैं  यह्  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  हरियाणा  के  अन्दर  नई  सरकार

 बनी  तो  उसने  गरीब  लोगों  को  कहा  कि  हम  तुम्हारा  10  हजार  रुपए  तक  कय  जो  गरीबी
 रेखा से  नीचे  रहने  वाले  लोग  उनको  माफ  कर  वैसे  सात  हजार  रखा  लेकिन  उत्होंने  10

 हजार  का  प्रावधान  करने  का  लिखा  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  करनाल  और  दूसरी  जगहों  पर  हरिज्षनों
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 विधेयक

 लय  के  ऊनबलन  नल  बलल  ललनतन

 पर  हरियाणा  में  जो  अत्याचार  हो  रहे  बसे  शायद  ही  देश  के  किसी  हिस्से  में  हो  रहे  मैं  आपसे
 कहना  चाहूंगा  कि  इस  पर  भारत  सरकार  को  गौर  करना  जो  वहां  का  गरीब  तबका  उसको
 अ।ज  किस  तरह  से  दुख  दिया  जा  रहा

 सभापति  अभी  हमारे  सामने  यहाँ  बात  केरल  की  आई  ।  केरल  में  पुलिस  स्टेशन  में
 गरीब  हरिजन  के  साथ  किस  तरह  का  अत्याचार  किया  गया  है|  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  तो  देश  के

 ऊपर  एक  कलंक  है  ।  आज  यदि  महात्मा  पं०  जवाहुर  लाल  नेहरू  और  इन्दिरा  गांधी  तो
 आज  इसको  देखकर  उनकी  आत्मा  को  कितना  दुख  यह  मैं  ही  समझ  सकता  जिन्होंने  हरिजन
 और  आदिवासियों  को  ऊपर  उठाने  का  प्रावधान  किया  था  और  उसी  बात  को  आज  हमारे  देश  के  प्रधान

 मन्त्री  श्री  राजीव  जी  ने  पूरा  करने  का  ब्रत  लिया

 सभापति  मेरा  निवेदन  है  कि  इन्सान  के  उसके  रहन-सहन  का  जो  तरीका  उसको
 ऊपर  पीने  का  पानी  देने  और  रोशनी  की  व्यवस्था  करने  की  जो  मूल  बातें  उनकी  सुविधाएं
 देकर  गरीब  लोगों  को  आगे  बढ़ाने  का  मौका  देना  चाहिए  जिससे  गरीब  लोग  तरक्की  कर  सकेंगे  ।

 सभापति  आदिवासी  और  हरिजनों  के  कमीशन  की  जो  रिपोर्ट  उसको  और

 पारलियामेंद्री  कमेटीज  की  रिपोर्ट  या  हरिजनों  के  वेलफेयर  के  लिए  सारे  राष्ट्र  की  असंम्बलियों  के

 अन्दर  कमेटीज  बनी  हुई  अगर  आप  उनकी  रिपोर्ट  को  पढ़ेंगे  और  देखेंगे  तो  उसमें  पाया  जाएगा  कि

 सारे  देश  के  अन्दर  जितनी  ज्यादती  होती  है  अगर  उनका  भी  समाधान  हो  जाए  तो  बह  एक  बड़ी  बात

 होगी  ।  आप  जो  यह  कानून  लाए  हैं  उसके  लिए  मैं  आपको  मुबारकबाद  देता  हूं  और  प्रधानमन्त्री  जी  को

 बधाई  देता  हूं  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  इस  कानून  से  जब  तक  पिछला  कोटा  है  हरिजन  और

 आदिवासियों  वह  पूरा  नहीं  आज  ये  लोग  जो  इस  तरह  की  बातें  कर  रहे  हैं  कि  पढ़े-लिखे

 लोगों  को  नौकरी  नहीं  दी  जाती  है  तो  यह  उनके  साथ  ज्यादती  होगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे
 मझन्त्री  जी  ने  जो  आदेश  दिया  है  कि  आदिवासियों  और  हरिजनों  के  रिजबं  कोटे  को  पूरा  किया  जाना

 चाहिए  तो  यह  क्लास-फोर  से  लेकर  ऊपर  तक  सारी  अन्डरटेकिंग  भादि  में  होना  चाहिए  ताकि  कोई  भी

 गरीब  आदमी  का  कोटा  इस  तरह  से  खत्म  न  कर  सके  ओर  हरिजन  और  आदिवासी  लोग  भी  सुखी
 जीवन  ब्यतीत  कर  जहां  पर  ज्यादती  है  और  उन  केसों  का  आपने  यहां  पर  बिवरण  दिया  बे

 केस  आदिवासी  के  हैं  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 आप  उनको  ट्राइम  बाउंड  तरीके  से  खत्म  करेंगे  और

 जो  नौजवानों  पर  अत्याचार  होता  जिस  तरीके  से  अत्याचार  केरल  में  हुआ  दूसरे  राज्यों

 में  हुमा  है और  हमारे  राज्य  में  भी  जहां  कहीं  हुआ  कोई  श्रुटिपूर्ण  कमी  उससे  भी  सुधार  करने  का

 आप  प्रयत्न  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  आपसे  आशा  करता  हूं
 कि  आप  इस  पर  पूरा  गोर  करेंगे  ।

 क्री  केयूर  भूषण  :  भादरणीय  सभापति  बहुत  वेदना  के  साथ  कहना  पढ़ता  है

 कि  स्वतन्त्रता  के  लम्बे  ब्धों  क ेबाद  भी  हम  स्वतन्त्र  यह  नहीं  कह  सकते  ।  अनुसूबित

 जनजाति  के  ऊपर  जो  अत्याचार  हो  रहे  बह  मिटाए  नहीं  जा  सके  ओर  हमें  उनके  लिए  कानून  बनाना

 पड़  रहा  है  कि  हम  अत्याजार  मिटाने  के  लिए  प्रयत्न  करें  और  क्या-क्या  कौम  करें  ताकि  उन  पर  हो  रहे

 अल्याचार  मिटाएं  जा  सकें  ।  आपने  उसके  लिए  अलग  न्यायालय  का  प्रावधान  किया  यह  बहुत ही

 खही  है  ।  जो  इसको  सनझते  हैं  बही  व्याय  कर  सकते  जिनके  अन्दर  यह  पीड़ा  होगी  कि  हमारा  बह
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 बर्गे  जो  देश  का  निर्माता  देश  को  आगे  बढ़ा  रहा  है  अपने  कर्म  कौशल  के  उनके  ऊपर  अत्याचार
 न  उनका  संरक्षण  वही  उनका  संरक्षण  कर  सकता  है  ।  आज  भी  बहनों  पर  अत्याचार  होते
 अनुसूचित  जनजाति  की  बहनों  पर  अत्याचार  करना  सहल  इसलिए  माना  जाता  है  क्योंकि  वे  खेतों
 में  काम  करती  खलिहानों  में  काम  करती  कारखानों  में  काम  फुरती  हैं  और  दूसरा  सुविधा  सम्पन्न
 वर्ग  उनसे  काम  लेता  उनको  कीड़े-मकौड़ों  की  तरह  समझा  जाता  उनकी  इज्जत  को  इज्जत  नहीं
 समझता  जाता  आज  सरकार  उनकी  इज्जत  को  अपनी  इज्जत  मान  रही  उनके  अधिकार  को
 अपना  अधिकार  मान  रही  है  और  उनके  अधिकार  के  लिए  संकल्प  लिया

 1.59  भ्र०  १०

 शरद  दिये  पीठासीन

 इसलिए  हम  उनके  शुक्रगुजार  मैं  उनके  कुछ  कारणों  को  कहते  हुए  निवेदन  करूंगा  कि  उनके

 लिए  आप  विशेष  सुविधा  कराएं  ।  पहले  तो  यह  है  कि  आदिवासी  और  हरिजनों  के  पास  अपने  पैरों  में

 खड़े  होने  के  लिए  साधन  आज  अधिंकांश  के  पास  नहीं  हैं  ।

 2.00  स०  १०

 जो  वनवासी  वनों  में  रहते  हमारे  यहां  खेती  की  जमीन  उनके  पास  नहीं  वन  भी  उनके

 नहीं  जिन  वृक्षों  का  वह  स_्ष॑रक्षण  करते  उन्हीं  के ऊपर  झूठे  आरोप  लगाकर  वृक्ष  काटने  के  नाम
 जिस  जमीन  पर  वह  खेती  करते  उस  जमीन  पर  उनके  जबद॑स्ती  कब्जा  करने  के  नाम  पर  उनको

 बहां  से  हटाया  जाता  उनपर  मुकदमा  चलाया  जाता  है  और  उनको  जेलों  में  ड/ल  दिया  जाता  है  ।
 आज  के  कानून  के  अस्तगंत  उनका  वनों  में  अधिकार  नहीं  आप  उस  कानून  को  बदलिए  ओर  उन्हें
 वक्ष  उनका  उपयोग  करने  और  बन-उपज  का  उपयोग  करने  का  उन्हें  अधिकार  फिर

 देखिए  कि  उन  पर  कौन  अत्याचार  कर  सकता  है  ?  अत्याचारों  का  मुकाबला  करने  के  लिए  उन्हें
 वर  बनाइए-ताकि  उन  प्र  कोई  अत्याचार  न  कर  सके  ।

 ह

 हमारे  क्षेत्र  की  जितनी  भी  योजनाएं  बह  सब  आदिवासी  क्षेत्रों  के लिए  ही  बनती

 लोहा  आदि  उन्हीं  के  क्षेत्रों  मे ंमिलता  वहां  के  लोग  उजाड़े  जाते  उनके  सामने  अपना
 पेट  भरने  के  लिए  सिवाय  मजदूरी  करने  के  और  मां-बहिनों  पर  अत्याचार  होने  के  अलावा  दूसरा  रास्ता
 नहीं  रहता  है  ।  ये  सब  जमींनें  जो  उनको  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दी  गई  आवास  के  लिए  जगह
 दी  गई  है  उनका  कोई  अता-पता  नहीं  ऐसे  में  वे  कहां  जाएं  और  क्या  करें  ?

 जैसा  मैंने  बताया  कि  जहां  उद्योग  खुलते  वहां  दूसरे  स्थान  के  लोग  उससे  जुड़  जाते  उनको
 उससे  नहीं  जुड़ने  देना  चाहिए  ।  उद्योग  खुलें  यह  देश  के  लिए  बड़ा  अच्छा  है  लेकिन  ऐसी  व्यवस्था
 कीजिए  कि  वहां  के  लोग़  उस  उद्योग  से  जुड़ें  । अगर  वहां  के  लोगों  को  नहीं  बसा  सकते  हैं  तो  इसके
 लिए  सब  को.भुगतने  वहां  कारखाना  तभी  खुलना  चाहिए  जब  वहां  के  लोगों  की  बसावट  हो
 जाये  ।  उस  प्रोजेक्ट  उस  कारखाने  में  उनका  सबसे  पहला  अधिकार  होना  क्योंकि  उन्होंने
 उसके  लिए  अपनी  जमीन  दी  जिन्दगी  दी  अगर  उस  क़ारअआने  में  उनको  जीने  का  हक  मिले  तो
 कोई  भी  उन  पर  अत्याभार  नहीं  कर  सकता  है  ।  भगर  उन्हें  रहने  के  लिए  जमीन  कंमाने  के  जरिए
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 —  स्महमकाकाककमयक  न  - ४  ++

 भूमि  मिले  तो  किस  में  हिम्मत  है  कि  उन  पर  अन्याय  करेगा  ?  वहां  पर  अन्याय  कभी  भी  विजयी  नहीं
 हो  सकता  सारा  समाज  इस  तरह  से  गरीब  के  साथ  रहेगा  ।  आज  जो  उनको  पीड़ा  होती  उसको
 भी  अनाचार  और  अत्याचार  के  रूप  में  मानें  ।

 पढ़े-लिखे  लोग  इन्जीनियर  शिक्षक  बन  सकते  हैं  लेकिन  वहां  पर  जाने  के  बाद  वह  कुएं
 से  पानी  पीने  के  लिए  वर्जित  होते  मैं  यह  बात  बंड़ी  जिम्मेदारी  और  ईमानदारी  से  कह  रहा  हूं  कि
 उसके  बाल  नहीं  बनाये  जाते  हैं  ।  क्या  यह  अनाचार  और  अत्याचार  नहीं  है  ?  ऐसी  स्थिति  को  आप
 अनाचार  और  भत्याचार  में  लीजिए  और  उस  पर  कानून  लगाइए  ।  जो  मानसिक  गुलामी  उसे  बदलने
 का  प्रयत्न  कीजिए  ।

 जिस  गांव  के  हरिजनों  को  कुएं  से  पानी  नहीं  नाई  धोबी  बराबरी  का  दर्जा  नहीं  जिस

 गांव  में  उनके  रहने  के  लिए  मकान  नहीं  उनकी  इबादत  और  प्रार्थना  के  लिए  मस्जिद  और  मन्दिर

 नहीं  वह  गांव  नहीं  नरक  हमें  उसमें  परिवर्तन  करना  होगा  |  जो  भी  पंचायती  राज  आ
 रहा

 कोई  भी  पंचायत  अगर  इन्हें  साबंजनिक  सुविधाएं  नहीं  दे  सकती  तो  उसको  आप  डिजाल्व  कीजिए  |  इस

 कानून  में  आपको  रहोबदल  करनी  जब  आप  इस  तरीके  से  कानून  उसमें  आप  परिवर्तन
 तभी  वह  लागू  हो  पायेगा  ।  जो  आगे  बढ़ते  उनको  आप  संरक्षण  आप  इस  विषमता

 को  मिटाने  के  लिएं  अभियान  आप  अभियान  चलाने  के  जिम्मेदार  भी  समाज  में  परिवर्तन

 लाने  का  आपके  विभाग  का  एंक  अभियान  आपका  विभाग  उसके  लिए  होटल  और  सिनेमा  के

 सिवाय  ऐसा  कोई  साव॑जनिक  स्थान  नहीं  है  जहां  पर  भेदभाव  न  किया  जाता  हो  ।  बाकी  जगहों  में  भी

 इसको  दूर  करने  का  प्रयत्न  कीजिए  ।  जरूरत  पड़े  तो  सामूहिक  जुर्माना  भी  करें  और  उसको  भी  अनाबार

 और  अत्याचार  के  रूप  में  इसके  लिए  कानून  में  परिवर्तत  पड़े  तो  वह  भी  करना

 कानून  का  उपयोग  करना  बिल्कुल  न्यायसंगत  बात  है  उस  ओर  आपको  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 तीसरी  बात  मैं  अभियान  के  रूप  में  रखना  चाहता  हूं  ।  जाति  व्यवस्था  और  इस  भेद  को  परिटाने

 के  लिए  नौजवान  जो  आगे  बढ़ना  चाहते  हैं  सवसे  कारगर  उसमें  अन्तर्जातीय  विवाह  इसके  बारे  में

 गांधी  जी  ने  साफ  कहा  था  कि  मैं  उनसे  आशीर्वाद  लूँगा  जिसके  अन्दर  एक  पक्ष  अनुसूचित  जाति  का  या

 हरिजन  हो  और  दूसरा  पक्ष  गैर  हरिजन  मगर  आज  कोई  नौजवान  हरिजन  से  शादी  कर  लेता  है

 तो  उसको  भटकना  पड़ता  उसको  घर  से  निकाल  दिया  जाता  है  ओर  उसको  किसी  तरीके  से  संरक्षण

 नहीं  मिलता  मैं  मन्त्री  जी  से  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  आप  विशेष  रूप  से  यह  व्यवस्था

 बनाएं  कि  जो  अन्तर्जातीय  शादी  कर  रहा  उसको  नौकरी  में  सबसे  ज्यादा  प्राथमिकता  मिलेगी  तब

 जाकर  वह  सुरक्षित  होंगे  ।  एक  बहन  अभी  दो  दिन  पहले  मेरे  क्षेत्र  की  मुझ  से  मिली  ।  उसने  एक  वैश्णब

 जो  अपने  को  उच्च  वर्ण  के  कहते  उससे  शादी  कर  उन्हें  उस  गांव  के  अन्दर  रहने  को  नहीं  मिला  ।

 शहर  के  अन्दर  उनके  लिए  मकान  नहीं  काम  के  लिए  रोजगार  नहीं  दोनों  के  दोनों  बेरोजगार  हैं  ।

 आज  के  नियम  के  मुताबिक  दोनों  में  से एक  को  नौकरी  जा  सकती  ऐसे  में  किस  तरीके  से  वे

 हिम्मत  करेंगे  और  आगे  इस  तरफ  आपको  ध्यान  देना

 मेरे  पूर्व  साथी  ने  जो  यह  बात  रखी  कि  सावंजनिक  संस्थाएं  जो  हैं  उनको  परी  छानबीन  के  बाद

 सुविधाएं  दीजिए  ताकि  अस्पृश्यता  दूर  करने  का  जो  संकल्प  उसे  पूरा  करने  में  बह  बहुत  आगे

 बढ़े  ।
 ह
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 अन्त  में  एक  मिनट  और  लेकर  उस  संकल्प  को  दोहराना  चाहता  हूं  जिसे  सम्पूर्ण  राष्ट्र  ने  अपने

 पृवंजों  के  जरिए  से  लिया  था  कि  हम  इस  देश  की  बिषमसता  विशेष  कर  छुआछुत  और  हरिजन  समाज  के
 उत्पीडन  को  मिटा  देंगे  ।  1932  में  महात्मा  गांधी  जी  ने  आमरण  उपवास  के  बाद  24  सितम्बर  को

 हरिजनों  के  संरक्षण  अगुआ  बाबा  साहब  मदन  मोहन  मालवीय  और  अन्य  महापुरुषों  ने  मिल
 कर  एक  संकल्प  लिया  था  कि  हम  इस  देश  से  छूआछूत  मिटा  देंगे  और  उसके  लिए  पूण्  प्रयत्न  करेंगे  ।

 आज  40  वर्ष  भी  निकल  मगर  उसका  स्तर  और  नीचे  उतरता  जा  रहा  इसलिए  हम  आज  यहां
 संकल्प  करें  कि  इस  महान  देश  के  अन्दर  से  यह  भेदभाव  मिट  कर  रहेगा  ।

 क्षी  नम्द  साल  चोघरी  :  सभापति  जो  बिल  माननीय  बाजपेयी  जी  ने  प्रस्तुत
 किया  मैं  उसका  हृदय  से  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  अपने  नेता  माननीय  श्री  राजीव  गांधी  जी  को  धन्यवाद
 देता  हूं  कि  उन्होंने  और  बाजपेयी  जी  ने  यह  जो  विधेयक  पेश  किया  वह  बहुत  ही  महत्व  कः  है  ओर

 ऐतिहासिक  है  ।।  पूर्व  के  जो  अस्पुश्यता  निवारण  के  कानून  बने  उनमें  जो  बातें  नहीं  थीं  उनको  इसमें
 शामिल  किया  गया  है|  चूंकि  अनुसूचित  जातियों  के  प्रति  बहुत  ही  अत्याचार  दिनोंदिन  बढ़े  हैं  और  पहले
 के  कानूनों  से उनको  लाभ  नहीं  मिला  इसलिए  यह  कानून  लाया  गया  इसका  मैं  हृदय  से  समर्थ

 करता  हूं  |  हरिजनों  पर  होने  वाले  अत्याचारों  के  निवारश  के  लिए  हमारे  पूव॑ज  नेताओं  ने  महात्मा
 गांधी  जवाहर  लाल  जी  डा०  श्रीमती  इन्दिरा  ठककर  बापा  और

 स्थर्गीय  जगजीवन  राम  जी  सभी  ने  प्रयास  किया  किन्तु  हम  देखते  हैं  कि  परिस्थिति  अभी  ज्यों

 की  त्यों  बनी  हुई  है  और  हरिजन  भत्याचारों  में  कोई  कमी  नहीं  आई  है  ।  मैं  एक  मामला  बताना  चाहता
 हमारे  यहां  सागर  जिले  में  बहेराल  थाने  में  हरिजनों  को  बिल्कुल  मामूली  सी  बात  पर  पेशाब  पिलाया

 बाल  काटे  मूंछ  काटी  गईं,,महुत  बेजा  मारपीट  पुलिस  बालों  ने  की  और  उनको  जेल  में  बन्द

 कर  वे  मीमोन  गांव  के  हरिजन  थे  |  पिछले  दो  साल  से  उन  पर  झूठा  मामला  वहां  चल  रहा  है
 मगर  अभी  तक  मामले  में  कुछ  नहीं  हुआ  ।  हरिजनों  को  पुलिस  द्वारा  पेशाब  पिलाने  के  मामले  के  बारे
 में  जब  मुझे  जानकारी  मिली  तो  जिन  हरिजनों  को  जेल  में  बन्द  कर  दिया  मैं  उनको  देखने  मैंने

 खुद  भी  देखा  और  उन  हरिजनों  ने  बताया  उनके  बाल  कटे  हुए  मूंछें  कटी  हुई  थीं  और  बताया

 कि  हमको  पेशाब  पिलाया  सब  बातों  को  मैंने  साक्षात  वहां  के  जेलर  के  सामने  उन्होंने  बयान

 दिया  ।  जब  मैं  जेल  से  एस०  पी०  के  यहां  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना  उनसे  जब  मैंने  कहा
 कि  नीमोन  गांव  बहरोल  थाने  में  पुलिस  ने  जो  अत्याचार  किया  उस  वाबत  आप  क्या  कार्यवाही
 कर  रहे  हैं  तो  बहरोल  के  थानेदार  वहां  बैठे  थे  तो  उन्होंने  उन्हें  बुलाकर  कहा  कि  वहां  ऐसा  हुआ  है  ?

 क्ष्या  हरिजनों  पर  अत्याचार  हुए  हैं  तो  उन्होंने  नहीं  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  पैंने  कहा--नहीं  हुआ
 मैं  खुद  देखकर  आया  हूं  जेल  में  मेरी  बात  न  मानकर  उन्होंने  अखबारों  में  और  सब  अगह  वह
 बताया  कि  सांसद  असत्य  बोल  रहे  गलत  बोल  रहे  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ  ।  उसके  बाद  वहां  आंबोलनग

 की  तैयारी  हुई  और  बहुत  कुछ  यहां  तक  कि  एस०  पी०  को  वहां  से  जाना  जब  लोगों  में

 बहुत  ज्यादा  रोष  हुआ  और  बहुत  ज्यादा  अशान्ति  सी  फैलने  लंगी  तो  उसकी  मजिस्ट्रेटियल  इन्क्वायरी

 के  आदेश  हुए  ।  मर्जिस्ट्रेटियल  इन्क्वायरी  में  यह  प्रमाणित  हुआ  कि  एस०  पी०  गलत  कह  रहा

 हरिजनों  को  पेशाब  पिलाया  उनके  बाल  काटे  यह  सब  पूरा  हो  गया  लेकिन  रिपोर्ट  आने  के

 बाद  अभी  तक  कोई  कार्यबाही  नहीं  हुई  वहां  जो  एस०  प्री०  थे  उनके  पिछले  रिकार्ड  सी०  आर०

 में  लिखा  है  कि  इनका  व्यवहार  और  आचरण  हरिजनों  के  विरुद्ध  रहता  ऐसे  अधिकारियों  के  लिए की  ast  जी
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 25  1911  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति
 विधेयक

 चलन  आज  बी  कक  कि  अिीकक

 भाप  द्वारा  लाये  गये  विधेयक  में  क्या  प्रावधान  है  ?  उसे  अधिकारियों  को  भी  इस  विधेयक  की  परिधि
 में  लाया  जाए  ताकि  उनके  ऊपर  भी  कुछ  कार्यवाही  हो  सके  ।

 इस  प्रकार  के  सिविल  नेचर  के  भी  ऐसे  आपराधिक  किस्म  के  मामले  हैं  जो  हरिजनों  के  प्रति
 अधिकारी  बर्ग  करता  मैं  रेलवे  में  एस०  एस०  टी०  एम्पलाइज  एसोसिएशन  का  नेशनल
 डैब्ट  मुझे  देश  के  कोन-कोने  से  अनेकों  पत्र  आते  हैं  कि  उनके  साथ  कितना  अन्याय  किया  जाता  है|
 अभी-अभी  सागर  क्षेत्र  का  ही  एक  सहायक  रेलवे  ड्राइवर  बापू  प्रसाद  का  मामला  आंथा  उसकी  26
 साल  की  सब्विस  थी  |  एक  अधिकारी  से  उसकी  बातचीत  हो  गई  अधिका री  के  उसे  गाली  देंगे  पर
 उसने  धोड़ी  सी  गाली  दे  दी  होगी  किन्तु  वह  कहता  है  कि  मैंने  गाली  नहीं  दी  मगर  उस  पर  गाली  देने  का
 आरोप  लगाकर  और  यह  आरोप  लगाकर  कि  यह  शराब  पिए  हुए  था  तो  उसको  टर्मिनेट  कर  दिया
 उसकी  26  साल  की  सविस  हो  गई  है  उसका  रिकार्ड  मैंने  देखा  ।  उसने  अपील  की  है  ।  दुर्भाष्य  की  बात

 है  कि  अपील  में  भी  उसका  टमिनेशन  कन्फर्म  कर  दिया  है  जबकि  रिकार्ड  में  कहीं  गाली  की  बात  नहीं
 न  कोई  शराब  की  बात  न  जांच  की  न  गाली  दी  गई  मगर  उसको  टमिनेट  कर  दिया  बह
 महामहिम  राष्ट्रपति  जी  के  यहां  गया  था  |  यहां  भी  उसकी  पेशी  हुई  ऐसे  कई  केसेज  हैं  जिंभमें
 उच्च  अधिकारी  शेइयूल्ड  कास्ट्स  समझकर  मामलों  को  नहीं  देखते  और  अपीलेट  अधिकारी  भी  गहीं

 और  इस  प्रकार  अत्याचार  होता  है  ।

 इसी  प्रकार  नगर  निगम  या  म्यूनिसिपल  बोर्ड स  में  जो  हरिजनों  को  अनुदान  या  फण्ड  आता
 उसे  दूसरे  के  लिए  खच  कर  दिया  जाता  सागर  कारपोरेशन  में  6-7  सुलभ  शौचालय  के  लिए  पैसा
 आया  था  सेन््ट्रल  गवर्नमेंस्ट  से आया  था  |  वह  पैसा  जिन  पर्टीकुलर  हरिजन  बाड़  के  लिए  आया  था  बहां
 काम  न  होकर  तान-हरिजन  बोड्ड  में  ख्  कर  दिया  इस  तरह  से  कई  आर  ऐसा  होता  है  कि
 हरिजन  वाई  के  लिए  जो  पंसा  आता  उसका  मद  बदलकर  उसको  दूसरे  वार्ड  में  खर्च  कर  दिया  जाता

 है  ।  इसके  लिए  कोई  इस  तरह  का  प्रावधान  होता  चाहिए  कि  मदन  बदला  जा  सके  और  जहां  के  लिए
 पैसा  आया  वहीं  पर  ब्यय  किया  जाए  ।

 हरिजनों  के  लिए  स्वीकृत  राशि  यदि  कोई  अधिकारी  दूसरे  काय॑  में  ख्च  करता  है  तो  अधिकारी
 के  विंरंद्ध  कांयंवाही  होती  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  एक  बार  फिर  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  और  माननीय  श्रीमती  राजेस्त्र  कुमारी
 बाजपेयी  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 चोघरी  लकष्छोशाम  :  माननीय  सभापति  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस

 महत्वपूर्ण  बिल  पर  अपने  विचार  ध्यक्त  करने  का  अवसर  माननीय  श्रीमती  राजेस्द्र  कुमारी
 बाजपेयी  जी  को  भी  धन्यवाद  देता  जिन्होंने  अनुसूचित  जाति-जनजाति  अत्याधार  निंधारण  कै
 सिले  में  यहू  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत  किया  माननीय  बाजपेयी  जी  गांधीबादी  विचारधोरा  की
 ये  हमेशा  बापू  जी  के  सिद्धांतों  को  कार्यान्वित  करने  में  लगी  रहती  यह  जो  बिल  उन्होंने  श्रस्तुत  किया

 है  यह  एक  ऐतिहासिक  बिल  है  ।  मुझे  श्रीमती  वाजपेयी  के  साथ  उनके  मंत्रालय  की  सलाहकार  शमिति
 का  सदस्य  रहने  का  अवसर  मिला  है  और  मैने  देखा  है  कि  जब  कभी  भी  हुमारे  सदस्यों  ते  गरीब
 सोगों  के  इस  का  कोई  मस्मला  उप्होने  उसको  «ड़ी  गम्भीरता  से  लिया  और  उसको  तुरभ्त

 सोट  किया  ।
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 विधेयक
 _  —  नजमनिपपपप्त्यायण  ए्एपएएए

 आज  जो  बिल  आया  आज  जब  उसको  देखता  हूं  तो  पता  लगता  है  कि  जिन-जिन  बातों  का

 हम  लोग  जिफ्र  करते  उन  सब  का  समावेश  इसके  अन्दर  कर  दिया  गया  इसके  लिए  मैं  उनको  बहुत
 धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  यह  महत्वपूर्ण  बिल

 सदन  में  प्रस्तुत  किया  ।

 सभापति  आजादी  के  बाद  से  ही  अनुसूचित  जाति-जनजाति  के  ऊपर  होने  वासे

 अत्याचारों  की  रोकथाम  के  लिए  काफी  काम  किए  राष्ट्र  नायक  पं०  जवाहर  लाल  नेहरु  ने

 आजादी  के  पहले  से  ही  इस  समस्या  के  निराकरण  के  लिए  कड़े  कदम  उठाए  और  कमजोर  वर्ग  के  लोगों

 को  राहत  देने  के  लिए  600  रियासतों  को  समाप्त  जमींदारी  और  जागी  रदारी  प्रथा  समाप्त  की  ।

 यह  एक  ऐसा  कदम  था  जिसने  हमको  बहुत  प्रभावित  लेकिन  उन्होंने  निर्भीकता  से  सरदार  पटेल

 के  सहयोग  से  इस  काम  को  पूरा  किया  |  आज  हमारे  कुछ  भाई  कहते  हैं  कि  हमको  राहत  नहीं

 मैं  कहता  हूं  कि  बहुत  राहत  मिली  मैं  उन  लोगों  में  से  हूं  जिन्होंने  उन  मुसीबतों  को  देखा  है
 और  आज  जब  मैं  देखता  हूं  कि  कमजोर  वर्ग  क ेलोग  सिर  उठाकर  चलते  उनकी  असमर्थताएं  दूर

 हो  गई  हैं  और  वह  समाज  में  अच्छी  जगह  पर  बैठा  तब  लगता  है  कि  स्थिति  में  कितना  अन्तर  आया

 फिर  भी  कुछ  इलाकों  में  खासतौर  से  बिहार  में  और  दूसरे  इलाकों  में  जो  ज्यादतियां  हो  रही
 उनको  दूर  करने  की  आवश्यकता  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  अनुसूचित  जाति  के

 अधिकारियों  को  दण्डित  करने  पर  लगाई  जाए  ।  यह  उचित  बात  नहीं  सरकारी  अधिकारियों

 में  भी  अनुसूचित  जाति  के  व  विभिन्न  जातियों  के  लोग  हैं  ।  वे  वास्मव  में  दूसरी  जातियों  के  लोगों  के

 साथ  अस््याचार  करते  अगर  सरकारी  अधिकारी  पक्षपात  करते  बेईमानी  करते  हैं  तो  ज॑से  अन्य

 अधिकारियों  को  दण्ड  दिया  जाता  तो  उस  तरह  की  धारा  लागू  होनी  चाहिए  |  हमारे  एक  साथी  ने

 कहा  कि  हमारा  कानून  बन  जाता  है  लेकिन  अधिकारी  उस  णर  गौर  नहीं  करता  और  कानून  की

 हेलना  करता  हमारे  कमजोर  वर्ग  के  कुछ  लोग  शिक्षित  होकर  नौकरियों  में  आ  गए  लेकिन

 पन्द्रह  साल  बाद  जब  उनकी  पदोन्नति  का  समय  आता  है  तो  उप्तकीं  चरित्र  पंजिका  खराब  कर  दी  जाती

 है  या  नष्ट  कर  दी  जाती  नतीजा  यह  होता  है  कि  उनकी  पदोन्नति  नहीं  हो  पाती  ।  कहीं-कहीं  पर

 यह  भी  देखा  जाता  है  कि  कम्पलसरी  रिटायरमेंट  भी  दे  दिया  जाता  कम्पलसरी  रिटायरमेंट  देकर
 उनके  स्थान  पर  मनमाने  लोगों  को  भर  लिया  जाता  इस  ओर  ध्यान  देना  बहुत  आवश्यक  हमारे
 एक  साथी  ने  कहा  कि  अनुसूचित  जाति  के  लोगों  के  लिए  पैट्रोल  पम्प  देने  का  कोटा  निर्धारित  किया
 गया  अगर  आप  जांच  करायेंगे  तो  मैं  दावे  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  कि  95  प्रतिशत  ऐसे  होंगे  जिन  पर
 सरमायेदारों  ने  अपना  कब्जा  किया  हुआ  है  और  वे  उनके  नौकरों  के  नाम  पर  हैं  और  उसका  सारा
 का  सारा  लाभ  सरमायेदारों  को  मिलता  कमजोर  वर्ग  का  आदमी  उससे  कुछ  प्राप्त  नहीं  कर
 पाता  ।  माननीय  मंत्री  जी  ने  नियम  बनाने  के  सिलसिले  में  एक  धारा  जोड़ी  है  कि  नियम  बनाने  के  बाद
 सदन  में  विचार

 होगा  और  उसके  बाद  ही  लागू  होंगे  ।  जो  नियम  बनाने  वाले  अधिकारी  वे बिल  की
 महत्ता  को  कम  कर  देते  हैं  और  जब  वह  बिल  लागू  होता  है  तो  कमजोर  बर्ग  के  लोग  उससे  लाभ  उठाने
 से  वंचित  रह  जाते  हैं  ।  हमारे  नेता  श्री  राजीव  जी  व  श्रीमती  बाजपेयी  जी  वजह  से  यह  बिल  आया
 इसके  लिए  मैं  उनके  प्रति  आभार  प्रकट  करता  हूं  और  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 ह  रो  राम  भगत  पासवान  )  :  सभापति  हरिजन  और  आविवासी  देश  की
 संख्या  का  बन-थर्ड  हैं  ओर

 सभाज  के  लिए  बहुत  ही  उपयोगी  बह  खूम-पसीना  बहाकर  उत्पादन  करता
 बड़-बड़े  महलों  को  बनाता  £,  फिर  भी  समाज

 में  उसको  प्रतिष्ठा  नद्दी  इतना है  भौर  बड़-बड़े  महਂ  |  समाज  में  उसकी  प्रतिष्ठा  नही  इतना  ही  उन्हें
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 उनके  अधिकारों  से  वंचित  रखा  जाता  जो  पढ़े-लिखे  हरिजन  उनका  भी  अनादर  किया  जाता  है  ।

 हम  कांग्रेस  सरकार  के  आभारी  हैं  जिसने  हरिजन-आदिवासियों  को  जिन्दगी  बसर  करने  का  अवसर
 पं०  नेहरू  और  गांधी  जी  के  नेतृत्व  में  यह  संकल्प  लिया  गया  थाकि  हरिजन-आदिवासियों  को  नन््याथ
 समाजिक  व  आधिक  संपन्नता  मिलेगी  और  उसी  आधार  पर  इन्दिरा  जी  ने  काफी  प्रयास  किया  |  हम
 राजीव  जी  को  कोटि-कोटि  धम्यवाद  देना  चाहते  हैं  जिन्होंने  यह  बिल  लाकर  एक  क्रांतिकारी  कदम
 उठाया  इसके  लिए  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  भी  धन्यवाद  देना  चाहता  जिन्होंने  हरिजनों  की
 समस्याओं  के  निबारण  के  लिए  इस  बिल  को  यहां  पेश  किया  है  उनको  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  ।

 हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  अत्याचार  के  तीन-चार  कारण  हैं  |  सबसे  बड़ा  कारण  यह  है  कि
 पात  और  कट्टरता  हमारे  समाज  में  विद्यमान  हमारे  लोग  जो  पढ़े-लिखे  हैं  और  अच्छे-अच्छे  काम
 करते  हैं  फिर  भी  उन्हें  समाज  में  तिरस्कृत  दृष्टि  से  देखा  जा  रहा  दूसरा  कारण  गरीबी  जिसके
 कारण  वे  लोग  निबंल  उसको  आर्थिक  समता  देने  के  मिनिमम  वेजेज  देने  के  लिए  कानून  तो
 बने  लेकिन  ये  कानून  घरातल  पर  नहीं  इनका  इम्प्लीमेंटेशन  नहीं  होता  है  ।  मंत्री  जी  से  हम  कहेंगे
 कि  आप  इनके  हम्प्लीमेंटेशन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  जो  अधिकारी  इसकी  अवहेलना
 करते  हैं  उसको  सजा  मिलनी  चाहिए  ।  आपने  भूमि  का  पर्चा  वह  गरीब  आदमी  उस  पथरीली

 भूमि  को  तोड़-तोड़  कर  जब  उपजाऊ  बनाता  है  तो  फिर  लैंड  लार्ड  उसकी  जमीन  को  आकर  हृड़प  लेता

 पुलिस  भी  उसकी  रक्षा  नहीं  करती  आज  तक  पुलिस  का  इतिहास  है  कि  गरीबों  के  और  बड़े-बड़े
 लेंड  लाइ्स  के  जो  झगड़े  हुए  हैं  ओर  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  जो  अत्याचार  हुआ  है  तो  कभी  भी

 वह  हरिजनों  के  पक्ष  में  नहीं  न  उनके  पक्ष  में  रिपोर्ट  दी  आप  बिहार  से  रिपोर्ट्स  उठाकर  देख
 लें  जहां  भूमि  को  लेकर  झगड़े  अधिक  हुए  कभी  भी  हरिजनों  के  पक्ष  में  पुलिस  ने  रिपोर्ट  नहीं  दी

 दूसरा  कोर्ट  भी  है  ।  कोर्ट  में  भी  बड़े-बड़े  जमींदार  बंठे  हुए  हैं  बह  भी  हरिजनों  के  पक्ष  में  फैसले  नहीं  देते

 यही  कारण  है  कि  बिहार  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  अधिक  हुए  मिनीमम  वेजेज  के  लिए  भी
 अत्याचार  हुए  हैं  जब  भी  वे  इसकी  मांग  करते  जनता  पार्टी  के  राज  में  हरिजनों  पर  अत्याभार
 अधिक  बढ़  गए  थे  ।  बेलची  में  लोगों  को  जलाया  पत्थड़ा  में  जलाया  कंनता  में  जलाया  गया
 और  धर्मंपुरा  में  जलाया  गया  ।  जनता  पार्टी  के  राज  में  हरिजनों  पर  अत्याचार  10  गुना  बढ़  गए  हम
 धन्यवाद  देते  हैं  कांग्रेस  की  सरकार  को  जोकि  बड़ी  सतकंता  के  साथ  हरिजनों  की  रक्षा  करने  के  लिए
 दृढ़  प्रतिश  लेकिन  आपके  अफसर  इसमें  अड़ंगे  लगाते  हैं  और  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  करने  नहीं
 देते  आपने  स्पेशल  कोर्ट  की  व्यवस्था  की  लेकिन  वहां  भी  उसको  वकील  रखना  समय
 लगेगा  और  पैसा  लगेगा  ।  आप  ऐसा  कीजिए  कि  हरिजनो  आदिवासियों  पर  अत्याचार  हो  तो  बह
 न्यायालय  में  न  बल्कि  न्यायालय  ही  उसके  दरवाजे  पर  आए  और  उनको  न्याय  तभी  जो
 उन  पर  अत्याचार  होते  हैं  उससे  उन्हें  राहृत  मिलेगी  और  सुरक्षा  प्राप्त  होगी  ।  आपसे  हम  आग्रह  करेंगे
 कि  ऐसी  व्यवस्था  करें  जिससे  न्याय  सुलभ  हो  सके  और  उनको  जलाने  की  या  हत्या  करने  की  जो  वारदाते

 होती  हैं  उनमें  जो  लोग  बच  जाते  हैं  उनको  कड़ा  दण्ड  मिले  |  क्योंकि  उसके  बच्चे  फीस  जुटा  नहीं  पाते

 हैं  और  कोर्ट  में  लड़ने  में  बह  असमर्थ  होते  इसलिए  उनकी  गरीबी  को  देखकर  आप  यदि  म्याय  दिलाना

 चाहते  हैं  तो  उनके  दरवाजे  पर  स्यायालय  को  लाएं  ।  उनको  आर्थिक  सहायता  देने  के  लिए  प्रधान  मंत्री
 जी  ने  हाल  ही  में  भूमि  के  पट्टे  देने  के  बारे  में  निर्देश  दिया  है  कि  जिन  प्रदेशों  में  भूमि  के  पट्ट  दिए  गए
 हैं  वहां  के  मुख्य  मंत्री  और  अधिकारी  उस  पर  अमल  करें  और  हम  इसके  लिए  उनके  प्रति  आभार  प्रकट
 करते  क्योंकि  उन्होंने  ऐसा  निर्देश  देकर  हरिजनों  का  उत्साह  बढ़ाया  जहां  सरकारी  सस्थानों  में

 हरिजमों  और  आदिवासियों  को  कुछ  आरक्षण  मिल  जाता  वही  जितने  प्राइवेट  संरथान  शिक्षण
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 संस्थाएं  उनमें  सरकार  की  आरक्षण  नीति  की  स्पष्ट  अवहेलना  हो  रही  जो  शिक्षण  संस्थाएं
 सरकार  से  ऐड  लेती  यूनिवर्सिटी  ग्रांट्ट॒  कमीशन  से  सहायता  लेती  वहां  हरिजनों  के  लिए  किसी
 तरह  के  आरक्षण  की  व्यवस्था  नहीं  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  ऐसी  व्यवस्था  करे  ताकि  उन  संस्थानों
 में  भी  अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  लोगों  को  उचित  आरक्षण  मिल  कई  जगह  हमें  यह  देखते  में
 आया  है  कि  जब  भी  किसी  हरिजन  अधिकारी  या  कमंचारी  की  प्रोमोशन  का  सवाल  आता  उनकी
 सविस  बुक  में  ऐसी  ऐन्ट्री  कर  दी  जाती  जानबूझ्षकर  उनकी  सी०  आर०  में  ऐसे  रिमाक्स  दे  दिए  जाते

 जिससे  उनकी  प्रोमोशन  रुक  जाती  मेरा  आपसे  आग्रह  है  कि  जो  अधिकारी  किसी  मोटिवेटिड
 तरीके  जानबूझकर  ऐसा  उस्त  अधिकारी  के  खिलाफ  सद्त  से  सख्त  कार्यवाही  होनी  ऐसी
 सभी  एन्द्रीज  की  जांच  होनी  चाहिए  और  यदि  वह  एन्द्री  गलत  पायी  जाए  तो  उस  अधिकारी  को
 लम्ब  सविस  से  टमिनेट  कर  देना  चाहिए  ताकि  सरकार  द्वारा  घोषित  आरक्षण  की  नीति  का  समुचित
 पालन  हो  सके  ।

 अब  मैं  आपका  ध्यान  गृह-विहीन  हरिजनों  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  आज  देखने  में
 यह  आह  है  कि  अनेक  जगह  ऐसी  हैं  जहां  हरिजन  बसे  हैं  परन्तु  वह्  भूमि  किसी  दूसरे  की  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  आदेश  हैं  कि  जिस  जमीन  पर  हरिजन  बसा  हुआ  उसका  पट्टा  हरिजन  को
 मिल  जाना  चाहिए  परन्तु  अब  भी  अनेक  गांब  ऐसे  हैं  जहां  उसे  भूमि  का  पट्टा  नहीं  मिल  पाया  है  और
 उसे  आज  भी  बन्घुआ  मजदूर  के  रूप  में  मजबूर  होकर  काम  करना  पड़ता  जिससे  उनका  शोषण  होता

 जिस  हरिजन  के  बच्चे  पढ़-लिख  जाते  वह  तो  बन्धुआा  मजदूरी  से  मुक्ति  पा  जाता  शहरों  में
 आकर  बस  जाता  है  या  गांव  छोड़कर  कहीं  दूसरी  जगह  चला  जाता  लेकिन  जो  हर  तरह  से  असहाय उसे  मजबू रन  बन्धुआ  मजदूर  के  रूप  में  काम  करना  पड़ता  है  और  इस  तरह  आजादी  की  किरण
 आज  तक  उसके  पास  तक  नहीं  पहुंच  पायी  इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  जिस  जमीन
 पर  हरिजन  आबाद  उस  भूमि  का  पट्टा  उसके  नाम  हो  जाना  आप  ऐसी  व्यवस्था  इसमें  कीजिए ताकि  उसे  बन्धुआ  जीवन  से  मुक्ति  मिल  सके  ।  जो  व्यक्ति  उनसे  जबदंस्ती  काम  कराता  उसके
 बिरद्ध  भी  सख्त  कायंवाही  होनी  चाहिए  ।  इन  शब्बों  के  साथ  मैं  कल्याण  मंत्री  जी  का  इस  बिल  को  लाने के  लिए  हुदय  से  धन्यवाद  करता  जिसमें  उन्होंने  हरिजनों  पर  अत्याचार  करने  वालों  के  लिए  सख्त सजा  का  प्रावधान  किया  हरिजनों  के  लिए  स्पेशल  कोर्टस  की  व्यवस्था  की  सजा  में  वृद्धि  की  है और  मुझे  उम्मीद  है  कि  जब  इस  बिल  का  इम्पलीमैंटेशन  जब  यह  धरातल  पर  जाएगा  तो कोटि  जनता  हमारे  प्रधानमंत्री  का  जयजयकार  राजीव  गांधी  डा०  राजेन्द्र  कुमारी
 बाजपेयी

 जिन्दाबाद  के  नारे  इसके  साथ  मैं  समय  देने  के  लिए  आपका  भी  धम्यवाद करता  हूं  ।

 ढ़ित्रा  । आज़  40-42  साल  की  आजादी  के  बाद
 विकास  हो  गया  उनकी  प्रगति  हुई  अ
 गहीं हुई  अगर  भी  उस  पर  अर्णचार  हो

 रेड
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 जभे  लत  पा  -  -  —

 में  दो  बीघा  जमीन  और  वह  जमीन  ऐसे  स्थान  पर  जिसके  चारों  तरफ  दूसरी  जाति  के  लोगों  के
 खेत  तो  वे  उस  जमीन  को  किसी  न  किसी  तरह  समझा-बुझ।कर  या  बहुका
 या  अन्य  किसी  तरीके  उस  भूमि  पर  कब्जा  करने  का  प्रयत्न  करते  भले  ही  इस  कार्य  में  उन्हें
 हरिजन  की  पिटाई  तक  करनी  पड़े  या  अन्य  नीच  काम  करना  पड़े  ।  हमारे  मध्य  प्रदेश  में  आपको  ऐसे
 अनेक  उदाहरण  देखने  को  मिल  ऐसे  अनेक  झगड़े  वहां  अब  भी  चल  रहे  मेरा  निवेदन  है  कि

 जहां  भी  हरिजन  पर  अत्याचार  का  प्रकरण  सामने  किसी  थाने  में  यदि  थानेदार  उप्तमें
 दम  कार्यवाही  नहीं  रिपोर्ट  दर्ज  करके  एक्शन  नहीं  हरिजन  को  बहका  कर  धर  भेज  देता

 है  कि  तुम्हारी  रिपोर्ट  हो  अब  हम  अपने  आप  कायंबाही  तो  मैं  सुझाव  दूंगा  कि  उसके  खिलाफ
 सद्त  कार्यवाही  होनी  हर  जिले  में  एक  हरिजन  एवं  समाज  कल्याण  अधिकारी  होता  उसे
 सरकार  आदेश  दे  कि  सप्ताह  में  कम  से  कम  एक  बार  वह  थाने  में  जाकर  अत्याखार  की  घटनाओं  का

 सिहावलोकन  पूछताछ  करे  कि  हरिजनों  आदिवासियों  पर  अत्याचार  की  कितनी  रिपोर्ट
 इससे  पुलिस  अधिकारी  अपने  कतंव्य  से  भाग  नहीं  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  हर  हरिजन  एवं
 समाज  कल्याण  अधिकारी  को  सरकार  की  ओर  से  आदेश  दिए  जाएं  कि  वह  अपने  जिले  के  हर  थाने  का

 सप्ताह  में  एक  बार  अवश्य  दौरा  करे  ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  जैसे  किसी  आदिवासी  या  हरिजन  कमंचारी  की

 नियुक्ति  होती  तो  उसकी  नियुक्ति  जहां  होती  उस  जगह  का  नाम  ही  गलत  लिखकर  भेजते  हैं
 जिससे  वह  पत्र  सही  व्यक्ति  को  नहीं  मिल  पाता  है  |  जसे  मानवा  जगह  है  और  लिखकर  भेज  देंगे  भोंडपा
 या  मलेखपुरा  जगह  का  नाम  है  लेकिन  लिखकर  भेज  देंगे  मोड़पुरा  आदि  ।  इस  प्रकार  से  बिट्ठी  गलत
 पते  पर  भेज  देते  मैं  इसका  आपको  प्रूफ  दे  सकता  यह  बिलकुल  सही  बात  बह  निपुक्ति
 पत्र  उसके  गलत  पता  लिखा  होने  के  कारण  नहीं  पहुंचता  है  और  जब  वह  नियुक्तिपत्र  ही  नहीं
 पहुंचता  तो  उसके  ज्वाइन  करने  का  सवाल  ही  नहीं  इधर  अधिकारी  कह  देते  हैं  कि  बह  नहीं
 आया  इसलिए  उसके  स्थान  पर  किसी  सबर्ण  व्यक्ति  को  ले  लिया  इसलिए  महोदय  मेरा  इस  बारे
 में  निवेदन  है  कि  ऐसी  स्थिति  से  बचने  के  लिए  जिस  हरिजन  या  आदिवासी  की  नियुक्ति  उसका
 आदेश  कलक्टर  को  और  कलेक्टर  उसको  आकर  बताए  कि  तुम्हारी  नियुक्तित  फ्लां  जगह  पर  हैई

 इसलिए  तुम  वहां  जाकर  ज्वाइन  इस  बारे  में  मेरा  यही  निवेदन  है  कि  आप  कर्लकटर  को  ऐसे
 आदेश  यहां  से  भेजें  जिससे  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  हो  सके  ।

 सभापति  आपने  नगरपालिकाओं  में  देखा  यहां  दिल्ली  में  भी  आपने  देशा  होगा
 कि  चाहे  पानी  ऊंचे  से  बहता  है  वह  गरीब  लोगों  की  झोंपड़ियों  में  जाता  यही  स्थिति  भेरे
 तिर्वाचन  क्षेत्र  मुरेा  में  है  ।  यही  स्थिति  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  श्योपुर  में  इन  गन्दी  बस्तियों  के  उम्मूलग
 के  जहां  ज्यादातर  गरीब  लोग  बसते  जहां  ज्यादातर  हरिजन  ओर  आदिवासी  बसते  जैसा
 अभी  चौधरी  साहब  ने  हरिजनों  की  बस्तियों  के  उद्धार  के  लिए  जो  प॑सा  भाता  वह  दूसरी
 जगह  पर  खचं  किया  जाता  यही  स्थिति  मेरे  क्षेत्र  में  हो  रही  जिसके  कारण  बे  गरोब  लोग  उसी
 गम्दी  बस्ती  में  अपने  जीवन  को  व्यतीत  करने  के  लिए  मजबूर  वहां  उनको  पीने  का  पानी  तक  शुद्ध
 नहीं  मिलता  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  प॑सा  सरकार  इनके  विकास  ओर  सुधार  तथा  उद्धार  के
 लिए  आबंदित  करती  उस  पैसे  को  हरिजन  आदिवासियों  के  काम  के  लिए  खच  क्रिया  जाए  ताकि

 बहां  की  गन्दी  बस्तियों  का  भी  सुधार  हो  सकता
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 सभापति  इसके  साथ  ही  मेरा  निवेदन  है  कि  ऊंची  जाति  के  लोग  तो  बन्दूकों  के  लाइसेंस
 लेते  लेकिन  नीची  जाति  वाले  और  गरीब  लोग  इनसे  वंचित  रह  जाते  सामान्य  लोग  तो  अपना

 पैसा  खर्च  करके  और  किसी  न  किसी  तरह  से  बन्दूकों  के  लाइसेंस  ले  लेते  मेरे  क्षेत्र  में  यह  स्थिति  है
 कि  एक  छोटे  से  गांव  में  सामान्य  लोगों  के  पास  तो  बीस  बन्दूकें  लेकिन  उसी  गांव  में  हरिजन  एवं
 आदिवासियों  के  पास  एक  भी  बन्दूक  नहीं  बन्दूकों  के  डर  के  मारे  आदिवासी  हमेशा  परेशान  होते
 हैं  ओर  उनसे  दबे  कुछ  नहीं  कह  सकते  हैं  क्योंकि  उनको  बन्दूकों  का  डर  कोई  भी  उनसे  कंसे  भी  बोल

 लेकिन  वे  बेचारे  गरीब  लोग  डर  के  मारे  यह  नहीं  कह  सकते  कि  तुम  ऐसे  कंसे  हम  से  बोलोगे  ।

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  कम-से-कम  हरिजन  एवं  आदिवासियों  को  बन्दूकों  के  लाइसेंस  सरलता  से
 दिए  इससे  भी  व्यवस्था  ठीक  हो  सकती  है  आतंक  खत्म  हो  सकता  है  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 करी  सानक्  रास  सोडी  :  माननीय  सभापति  माननीय  मंत्री  महोदया  ने  जो

 अनुसूचित  जाति  और  जन-जाति  के  अत्याचार  निवारण  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उसका  मैं
 दिल  से  समर्थन  करता  हूं  ।  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  वाकई  देश  के  कोने-कोने  में  जो  दूर-दराज  के
 क्षेत्र  उनमें  जाकर  भ्रमण  किया  आदिवासी  और  हरिजनों  के  बीच  में  जाकर  उनकोਂ  सुनने  की  कोशिश
 की  और  उसके  बाद  फिर  उन्होंने  जो  स्थिति  और  हल  करने  हमारे  आदिवासियों  के  बीच  में  जो
 समाज  सेवी  संस्था  उनके  बीच  में  भी  चर्चा  की  फिर  उसको  कांग्रेस  आई०  सी०
 के  आदिवासी  सेल  है  उनका  सेमीनार  बुलाया  गया  और  तमाम  संसद-सदस्यों  को  उस  सेमीनार  में

 बुलाया  और  उनसे  इन  समस्याओं  के  निराकरण  के  बारे  में  पूछा  कि  क्या  करना  चाहिए  और  इसके  बाद
 देश  के  सभी  प्रान्तों  के  मुख्यमन्त्रियों  को  बुलाया  और  उनसे  इस  बारे  में  चर्चा  की  और  देश  के  सभी
 वर्गों  के  लोगों  से  इस  प्रकार  से  उन्होंने  इस  समस्या  के  ऊपर  विचार-विमर्श  किया  कि  इस  समस्या  का
 निदान  कैसे  करना  उसके  बाद  उन्होंने  इस  बिल  को  यहां  प्रस्तुत  किया

 इस  बिल  में  अध्याय  2  के  अन्तगंत  एक  से  लेकर  15  जो  भी  अत्याचार  का
 तरीका  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।  लेकिन  इसमें  जो  पन्द्रह  में  आया  है  उस  पन्द्रह  के  अन्दर  भी
 वाही  होती  है  तो  निश्चित  रूप  से  देश  के  लिए  जो  अत्थाचार  का  जिम्मा  वह  इस  रूप  में  है  कि  हमको
 तीचा  दिखाने  की  स्थिति  आती  उसमें  सुधार  होगा  ।  आपने  देखा  होगा  कि  अत्याचार  के  जो
 तरीके  हैं  उसमें  कई  किस्म  के  पहले  जैसा  अध्याय  दो  में  अत्याचार  के  अपराध  के  लिए  तीन  नम्बर
 में  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों

 के  बलपूर्वक  कपड़े  उनको  नंग्रा  आदि  यह
 अत्याचार  की  निम्न  तरीके

 की
 हरकत  है  जोकि  उनको  नंगा  करना  है  यह  इण्डिया  टूडे  में  सबसे  पूरे

 में  दिखाया  उसमें  बिल्कुल  साफ  जहां  पर  प्रतिबन्ध  है  कोई  भी  नहीं  घुस  जिला
 प्रशासन  ने  प्रतिबन्ध  लगाया  है  कि  उस  क्षेत्र  में  कोई  नहीं  पत्रकारों  ने  उस  क्षेत्र  में  विकास  का
 बहाना  लगाकर  कि  हम  वहां  के  विकास  को  हाईलाइट  रिपोर्ट

 बे  अधिकारी  जो  भुसने  नहीं
 देते  उन्होंने  उनको  घुसने  दिया  और  उन्होंने  इस  प्रकार  के  फोटो  इसमें  बिल्कुल  साफ  दिखाई
 देता  है  कि

 साफ  तौर  से  कपड़े  उतारे  इसमें  नीचे  जो  कपड़े  देख  रहे  बह  कपड़े  पहने  हुए
 उसके  जो  साथी  युवक  हैं  उन्होंने  कपड़े  उतारे  ।  इस  प्रकार  से  कपड़े  उतारने  का  जो  तरीका  है  उस  पररोक
 लगे  ।  फिर  उसके  साथी  ने  अनुसूचित  जनजाति  की  महिलाओं  को  इज्जत  को  दो  कोड़ी  में  बेचने
 का  काम  कर  दिया  ।  यदि  कोई  गांव  के  क्षेत्र  में  ऐसा  करता  है  तो  हमारे  आदिवासी  की
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 बेटियों  को  उसके  घर  में  घुसकर  उसकी  बेइज्जती  करने  देते  हैं  ।  दूसरे  दिन  पंचायत  करते  हैं  और  कहते
 हैं  कि  दुश्मनी  से  बचाने  के  लिए  हमारे  हरिजनों  की  इज्जत  खराब  हो  गई  इसमें  भी
 रोक  लगाएं  ।  इस  प्रकार  से  दूसरा  यह  भी  है  कि  बहुत  सी  जगहों  में  जबरन  जो  गांव  से  भगाने  का
 काम  करते  हैं  हमारे  लोगों  तो  वे  जादू-टोना  चोरी  का  इल्जाम  लगाकर  ।  इस  प्रकार  से  जो
 इल्जाम  लगाकर  गांव  से  भगाने  का  पड़यन्त्र  करते  उसमें  भी  रोक  लगनी  साथ-साथ  जो
 आदिवासी  क्षेत्र  घोषित  हुआ  है  वहां  पर  भी  ऐसे  लोग  घुसते  हैं  और  आतंक  फैलाने  की  कोशिश  करते
 उनकी  सम्पत्ति  को  जबरन  अपने  कम्जे  में  करने  की  कोशिश  करते  इस  पर  भी  रोक  लगनी

 लोभ  और  दबाव  देकर  आतंकवाद  से  भयभीत  करने  के  लिए  ऐसी  नीयत  के  लोगों  को  जिला
 प्रशासन  ने  एक  बार  आइडेनटीफाई  कर  लिया  तो  निश्चित  रूप  से  यह  न्यायालय  बराबर  भ्याय  करेगा
 क्योंकि  न्यायालय  के  बारे  में  जो  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  न्याय  को  सुलभ  और  सस्ता  करना

 जो  हरिजन  अत्याचार  से  पीड़ित  हैं  उनको  न्याय  दिलाने  के  लिए  यदि  स्थायलय  काम
 करें  तो  निश्चित  रूर  से  फायदा  होगा  ।  आज  जो  स्टेट  के  न्यायालय  न्याय  दे  रहे  हैं  बिल्कुल  ही
 और  सुलभ  होना  अभी  तक  जो  मिलना  चाहिए  था  वह  नहीं  मिल  पाता  उसमें  भी  रास्ता
 निकालकर  अधिक  से  अधिक  लाभ  देने  का  इस  देश  में  प्रबन्ध  होना  चाहिए  ।  जब  तक  इसका  पालन

 नहीं  होगा  तब  तक  यह  नहीं  होगा  ।  आगे  चलकर  जरूर  हमारे  प्रधानमन्त्री  मुल्क  को  वेखकर
 तमाम  जनता  से  चर्चा  करने  के  बाद  देश  में  जो  अत्याचार  से  पीड़ित  उनकी  बात  को  गम्भी  रता  से  लेकर
 इस  बिल  को  लाए  इस  बिल  पर  पालन  करने  के  लिए  आने  वाली  पीढ़ी  बराबर  इसमें  सत्य  के  साथ
 अपने  हक  के  लिए  जिस  क्षेत्र  में  कुछ  भी  नहीं  था  वहां  आज  स्कूल  और  कालेज  खुल  गए  हैं  और

 हमारे  लड़के  पढ़-लिखकर  आगे  आ  रहे  हैं  और  उनको  बराबर  इसमें  जागृत  होने  का  मौका  मिलेगा  ।

 बह  जो  कायदा  इस  समय  बन  रहा  इसका  लाभ  बराबर  समाज  को  समाज  को  शोषण  से
 बचाने  के  उन्नति  करने  के  लिए  और  आगे  बढ़ाने  के  लिए  यह  पीढ़ी  आगे  काम  करेगी  और  उसके

 लिए  जो  रास्ता  बनाथा  गया  श्री  राजीव  जी  ने  जिस  प्रण  के  हमारे  लोगों  के  बीच  में

 देखकर  जो  दिशा  दे  रहे  हैं  यह  कानून  इससे  देश  की  आने  वाली  पीढ़ी  हमेशा  उनका  नाम  लेगी

 और  इस  तरह  से  हो  रहे  अत्याचार  को  सुधारने  में  बराबर  काम  इस  आशा  के  साथ  मैं  अपनी

 बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 भरी  के०  प्रधानो  :  सभापति  मैं  कल्याण  मंत्रालय  की  मानमीय  राज्य  मंत्री

 द्वारा  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  ऊपर  होने  बाले  अत्यायारों  के  निबा रण  के  सम्बस्ध  में

 लाए  गए  विधेयक  का  समथथंन  करता  हूं  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदया  का  आभारी  हूं  कि  हमारे  प्रधानमंत्री  जो  युबा  और  साहसी
 हैं  और  जिन्होंने  पिछले  चार-पांच  वर्षों  के  छोटे  से  अन्तराल  में  हमारे  देश  को  सथ्री  आदिवासी  और

 हरिजन  समस्  याओं  का  अध्ययन  किया  के  नेतृत्व  के  अन्तगंत  यहू  लाया  गया  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  उन  आरोपित  व्यक्तियों  बते  कड़ी  सजा  देता  है  जो  अनुसूचित

 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  पर  अत्याचार  करते

 भारतीत  दण्ड  नागरिक  अधिष।र  अधिनियम  जंसे  सामान्य  »ध्नियमों  को  रही  १२ह  से
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 लाग्  नहीं  किया  जाता  है  ।  इसी  कारण  यह  विधेयक  लाया  गया  यहां  शब्द  को  सही
 रूप  में  और  पूर्णतया  परिभाषित  नहीं  किया  गया  है  और  केवल  कुछ  अपराधों  को  उद्ध  त  किया  गया  है
 जसे  आदिवासियों  की  जमीनों  को  जोर  जबरदस्ती  से  अनुसूचित  जातियों  भर  भनुसचित
 जनजातियों  के  लोगों  के  कपड़े  उतरवाना  आदि  ।  इस  विधेयक  में  ज्यादा  सजा  का  प्रावधान  भी  है
 उदाहरणार्थ  उन  लोगों  के  लिए  ज्यादा  सजा  जो  आदतन  अपराधी  हैं  और  जिन्होंने  एक  बार  से  ज्यादा
 बार  अपराध  किया  है  |  यह  एक  बहुत  ही  अच्छा  सुझाव  है  और  बहुत  अच्छा  प्रस्ताव  है  |  में  समझता  हूं
 कि  आज  नहीं  तो  कम  से  कम  कुछ  समय  बाद  इस  शब्द  की  व्याख्या  पूरी  तरह  से  करना
 आवश्यक  है  ।  में  माननीय  मन््त्री  महोदय  से  कुछ  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  विधेयक

 अनुसूचित  क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  समेत  इस  देश  के  सभी  क्षेत्रों  में  लागू  होता  गत  सप्ताह  हमने
 संविधान  संशोधन  विधेयक  पारिक  किया  और  यह  विशेष  संविधान  संशोधन  विधेयक  अनुसूचित

 क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  लागू  नहीं  हुआ  ।  संविधान  की  पाँचवीं  अनुसूची  में  एक  प्रावधान  है
 ।  मैं

 पांचवीं  अनुसूची  के  अनुच्छेद  5  को  उद्धुत  करता  हूं  :

 संविधान  में  किसी  बात  के  होते  हुए  राज्यपाल  लोक  अधिसूचना  द्वारा  निदेश

 दे  सकेगा  कि  संसद  का  या  उस  राज्य  के  विधानमण्डल  का  कोई  विशिष्ट  अधिनिथम  उस  राज्य

 के  अनुसूचित  क्षेत्र  या  उसके  किसी  भाग  में  लागू  नहीं  होगा  अथवा  उस  राज्य  के  अनुसूचित  क्षेत्र

 या  उसके  किसी  भाग  में  ऐसे  अपबादों  और  उपान्तरणों  के  अधीन  रहते  हुए  लागू  होगा  जो  बहू

 अधिसूचना  में  विनिदिष्ट  करे  और  इस  उपपैरा  के  अघीन  दिया  गया  कोई  निदेश  इस  प्रकार

 दिया  जा  सकेगा  कि  उसका  भूतलक्षी  प्रभाव  हो  ।”

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  एक  अधिभावी  सिद्धांत  है  और  मुझे  संदेह  है  कि  क्या  यह  विशेष  विधेयक

 राज्यपाल  की  सूचना  के  बिना  अनुमूचित  क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों
 में  लागू  हो  पाएगा  ।

 धान  संशोध्न  विधेयक  जिसे  हमने  गत  सप्ताह  पारित  किया  एक  विशेष  प्रावधान  है  कि  इप

 विधेयक  को  अनुसूचित  क्षेत्रों  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  लागू  करने  के  लिए  राज्यपाल  एक  विशेष

 सूचना  जारी  करेंगे  ।

 में  सभापति  महोदय  के  माध्यम  से  इस  विधेयक  के  परीक्षण  के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदया  का

 ध्यान  आकर्षित  करता  हूं  कि  क्या  यह  विधेयक  राज्यपाल  की  अधिसूचना  के  बिना  सीधे  अनुसूचित  क्षेत्रों

 और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  लागू  होगा  अथवा  राज्यपाल  इसके  लिए  अधिसूचना  जारी  करेंगे  ।

 अब  में  पांचवीं  और  छठी  अनुसूचियों  की  चर्चा  करता  हूं  ।  गत  सप्ताह  झारखंड  आंदोलन  से

 सम्बन्धित  एक  प्रश्न  किया  गया  सौभाग्यवश  या  दुर्भाग्यवश  यह  मेरे  नाम  में  अभिलेखित  कि

 इस  आन्दोलन  में  उमग्रवादी  लोग  शामिल  हैं  और  वे  इस  देश  में  समस्याएं  उत्पन्न  कर  रहे  हैं  ।

 सिर्फ  सामाजिक-आर्थिक  समस्याओं  के  कारण  ही  झारखण्ड  गतिविधियां  और  अन्य  गतिविधियां  उत्पन्न

 हो  रही  हैं  ।  माननीय  गृहमंत्री  महोदय  ने  उस  दिन  सभा  को  यह  जानकारी  दी  कि  एक  समिति  का

 गठन  कर  वे  इन  तथ्यों  की  जांच  करेंगे  ओर  देखेंगे  कि  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  जा  सकता  है  |  में  यह

 सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  हम  जी०  एन०  एल०  एफ०  की  भांति  स्वायत्त  परिषदों  का  गठन  कर  सकते  हैं  ।

 पूर्वी  राज्यों  में  हमने  इस  प्रकार  के  परिषदों  का  गठन  किया  है  और  अन्य  क्षेत्रों  में  जिला  परिषद  तथा

 बिकास  परिषदें  जनजातीय  क्षेत्रों  और  आम  जनता  मे  रुत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  किए  जाने  के  बारे  में

 हमारे  युवा  प्रधानमंत्री  बहुत  चितित  हमारे  90  से  95  प्रतिशत  जनजातीय  लोग  कुछ  अभय  लोगों  के
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 के  साथ  मिल  कर  रह  रहे  हैं  और  ये  अन्य  लोग  जनजातिय  लोगों  को  नियन्त्रित  करते  यदि  हम
 उन्हें  कुछ  स्वायलता  प्रदान  में  झारखण्ड  राज्य  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  बल्कि  परिषदों  की  बात
 कर  रहा  तो  वे  अपने  मामलों  का  नियन्त्रण  स्त्रयं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  अन्य  लोगों  को  जनजातिय
 लोगों  की  समस्याओं  का  समाधान  करने  में  कोई  रुचि  नहीं  मैंने  देखा  है  कि  पूरे  देश  में  नागरिक
 अधिकार  अधिनियम  उचित  रूय  से  लागू  नहीं  हुआ  है  क्योंकि  60  से  70  प्रतिशत  से  अधिक  मामलों  में

 अभियुक्तों  को  बरी  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातिय  लोगों  पर

 होने  वाले  अत्याचारों  क ेकारण  को  जानने  में  कोई  भी  व्यक्ति  रुचि  नहीं  रखता  यहां  तक  कुछ
 अधिकारीगण  भी  ऐसे  लोगों  का  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।  प्रशासत  पर  एक  नियन्त्रण  स्थापित  करने  के  लिए
 छठी  अनुसूची  के  अन्तर्गत  उन्हें  स्वायत्तता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।  कुछ  पूर्वी  राज्यों  में  छठी  अनुसूची
 लागू  है  जबकि  अन्य  जनजातिय  क्षेत्र  पांचवी  अनुसूची  के  अन्तर्गत  राज्यपाल  द्वारा  शासित  है  ।  दो  प्रकार
 का  प्रशासन  क्यों  क्यों  नहीं  छठी  अनुसूची  के  अन्तर्गत  एक  ही  प्रकार  का  प्रशासन  हो  ताकि  जनजातिय
 लोग  अपने  हितों  की  देखभाल  उचित  रूप  से  कर  सकें  और  यह  देखें  कि  दोषी  व्यक्तियों  को  उचित  दष्ड

 मिल  सके  ?

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  इस  विधेयक  की  चर्चा  करते  समय  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाने
 के  लिए  में  सरकार  को  बधाई  देता  एक  सामाजिक  कार्यकर्ता  और  एक  राजनीतिक  कायंकर्ता

 होने  के  नाते  मेंने  देखा  है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  होमे  बाले  शोषण  से
 सम्बन्धित  मामले  विशेष  रूप  से  स्वतन्त्रता  के  बढ़ते  जा  रहे  समाज  के  बर्तेमान  रवैये  के  प्रति

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  द्वारा  बिरोध  प्रकट  किए  जाने  को  हम  इसका  कारण

 कह  सकते  हैं  ।  इन  अधिनियम  के  अन्तगंत  हमने  विशेष  न्यायालयों  का  और  उन  लोगों  को  दण्ड  देने  का
 भी  प्रावधान  किया  है  जो  अपने  कत्तेब्यों  की  उपेक्षा  करते  हमने  देखा  है  कि  जब  कभी  भी
 बे  लोग  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अथवा  महिलाओं  पर  अत्याचार  करते  हैं  तो
 तो  पुलिस  या  अन्य  जो  कानून-व्यवस्था  बनाये  रखने  के  जिम्मेदार  दूर  ही  रहते  हैं  और  बारदात

 हो  जाने  पर  ही  सामान्यतः  वहां  पहुंचते  हैं  ।  मुझे  खुशी  है
 कि  सरकारी  अधिकारियों  या  लोक  सेवकों

 द्वारा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  किए  जाने  बाले  अत्याचारों  के  बिरुद्ध  सरकार  ने  कुछ  सुरक्षा  का  प्रावधान  किया

 यह  विधेयक  लाने  के  लिए  एक  बार  फिर  में  सरकार  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  में  आशा  करता  हैं  कि

 सरकार  इसे  लाग्रू  करने  में  दृढ़ता  दर्शाएगी  ।

 भरी  राम  भेध्ठ  सिरहर  सभापति  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों

 पर  होने  बाले  अत्याचारों  के  निवारण  हेतु  यह  जो  बिल  लाया  गया  है  उसमें  विशेष  अदालतों  और  कुछ
 विशेष  दण्ड  का  प्रावीजन  किया  गया  में  इस  बिल  का  स्वागत  करता  हरिजमों  पर  होने  बाले

 अत्याचार  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।  पूर्व  में  भी  सारी  बातें  होती  रहीं  और  नियम  बनते  रहे  सोचना

 इस  बात  का  है  कि  यह  अत्याचार  आखिर  क्यों  होते  मेरी  राय  में  अगर  उनके  जीवन  यापम  का

 अवलोकन  आप  सबे  करेंगे  तो आज  आजादी  के  40-42  वर्ष  के  बाद  भी  हरिजन  और  आदिवासी

 का  जो  रहन  सहन  और  जीवन  यापन  है  वह  आम  लोगों  हम  आप  के  मुकाबले  में  बहुत  नीचे

 नगण्य  है  ।  आर्थिक  और  शैक्षणिक  दो  दुरध्यवस्था  उनके  यहां
 हे

 घर
 कर

 गई  इसी  कारण  उन  पर
 अत्याचार  हो  रहे  हैं  ।  यह  ठीक  है  कि  आजादी  के  बाद  पिछले  दिनों  में  सरकार  ते  आर्थिक  भर  शैक्षणिक
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 निवारण  )  वि  घेयक
 उनके जीवन यापन को  लय

 दोनों  स्तर  पर  हरिजन  आदिवासियों  को  ऊपर  उठाने  उनके  जीवन  यापन  को  ऊपर  तरक्की  में  लाने

 का  काम  किया  है  लेकिन  आज  भी  मेरी  समझ  मेरी  राय  में  बह  नाकाफी  है  ।

 मैं  उत्तर  बिहार  से  आता  हूं  ।  हरिजन  लोगों  को  भू-हृदबन्दी  से  निकली  हुई  जमीन  के  बांटने  को

 बात  की  गई  और  भूहस्तान्तरण  की  बात  की  में  आग्रहपूवंक  इस  सरकार  के  सामने  यह  निवेदन

 करता  हूं  कि अगर  आज  भी  सच्चाई  और  ईमानदारी  के  साथ  हम  लोगों  पर  भरोसा  करके  सर्वे  कराकर

 बेखें  तो  आप  को  पता  चलेगा  कि  ८0  परसेन्ट  बांटी  हुई  जमीन  का  आधिपत्य  या  भूस्वामित्व  हरिजनों
 को  प्राप्त  नहीं  हो  सका  है  ।  नाम  के  लिए  हरिजन  के  हाथ  में  जमीन  चली  गई  आदिवासी  लिख  दिया

 गया  है  लेकिन  आज  भी  जमीनों  पर  पृजीपतियों  जमींदारों  का  ही  आधिपत्य  आज  ही  हरिजनों
 से  बेगार  ली  जाती  जिसको  बंधुआ  मजदूरी  का  नाम  दिया  गया  वह  कराई  जाती  यह  ठीक

 है  कि  बहुत  मायने  में  तरक्की  हुई  है  लेकिन  जैसा  मेने  कहा  कि  आज  भी  आर्थिक  और  शंक्षणिक  अवस्था
 उनकी  बहुत  दयनीय  इसी  सदन  से  खासकर  बिहार  के  माननीय  सदस्य  बेठे  हैं  जो  जानते  हैं  कि

 सैकड़ों  बीघा  बेनामी  जमीन  आज  भी  भूस्वाभियों  के  कब्जे  जमींदारों  के  कब्ज  पूंजीपतियों  के  कब्जे
 में  है  उन्होंने  कुत्ते  बिल्ली  के  नाम  अपने  मुंभी  और  सिपाही  के  नाम  से  करके  जमीनें  बचाई  हुई
 मेरा  आग्रह  होगा  कि  भहृदबन्दी  के  जो  कानन  बने  इन  अत्याचारों  से  हुरिजनों  और  आदिवासियों
 को  निकालने  की  जो  बात  की  गई  उसमें  कम  से  कम  जहां  समतल  जमीन  बहां  में  कहना  चाहूंगा
 कि  वहां  भू-हदबन्दी  वाले  कानून  को  सख्ती  से  लागू  करें  और  छिपाई  हुई  जमीन  को  निकाल  कर
 जनों  में  आदिवासियों  को  बांटें  ।  बची  हुई  जमीन  पर  हरिजनों  का  स्वामित्व  हो  जाएगा  तो  यह
 अत्याचार  अपने  आप  वह  समझ्न  हमसे  और  दूसरों  से  वह  मुकाबला  कर  लेगा  और  यह  अत्याचार
 समाप्त  हो  बन्द  हो

 इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 ही  चिस्तामणि  जेना  सभापति  हमारे  देश  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुतूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए  हमारे  माननीय  कल्याण  मंत्री  द्वारा  लाए  गए  इस  संशोधन
 विधेयक  का  में  समर्थन  करता  हूं  ।

 जेसाकि  आप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन
 जातियों  पर  होने  वाले  अत्याचार  और  उनके  पिछड़ेपन  का  सिर्फ  एक  कारण  नहीं  इसके  अनेक  कारण
 हैं  जैसे  सामाजिक-आर्थिक  अत्यधिक  निर्धघनता  जिनकी  व्याख्या  करने  का
 मेरे  पास  समय  नहीं  में  इस  बात  के  लिए  माननीय  प्रधानमंत्री  महोदय  का  आभारी  हैं  कि  वे  हमारे
 देश  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूच्तित  जनजाति  के  लोगों  के  उत्थान  और  कल्याण  के  लिए  गम्भीरता
 पूथक  विचार  कर  रहे  इसके  लिए  उन्होंने  अनेक  उपाय  किए  हैं  जिसमें  कि  उनके  द्वारा  और  साथ  ही
 हमारे  माननीय  कल्याण  जोकि  यहां  उपस्थित  द्वारा  किया  गया  कल्याण  सम्बन  धी  यह  एब
 प्रमुब  उपाय

 3.00  झ०  प०

 कैसा  में  सत्तारूढ़  तथा  अनेक  अन्य  राज्यों
 में  भी  सत्तारूढ़  कांग्रेस  सरकार  ने  ही  अनुसूचित  जाति
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 तथा  अभुसचित  जनजातिय  लोगों  के  कल्याण  के  लिए  कुछ  लेकिन  दुर्भाग्ययश  वे  लोग  जो

 झूठो  सहानुभूति  दिखाते  हैं--विपक्ष  दल  के  सदस्यगण  यहां  उपस्थित  नहीं  हैं-“"-उनके  पास  इस  समस्या
 का  कोई  समाधान  नहीं  उनके  लिए  बे  कुछ  भी  करना  नहीं  चाहते  वे  सिर्फ  बड़ी-बड़ी  बातें  करना
 चाहते  हैं  लेकिन  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  कल्याण  के  लिए  उन्होंने  कभी  कोई  अच्छी
 योजना  लागू  नहीं  की  वर्ष  1977  से  1990  तक  हमने  उनके  रवबंये  को  देखा  है  जब  कि  अनुसूचित
 जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  समुदाय  के  लोगों  के  लिए  सीटों  के  आरक्षण  को  1980  में  समाप्त  हो
 आने  के  पश्चात्  बढ़ाया  जाना  वे  इसे  बढ़ाना  नहीं  चाहते  लेकिन  1980  में  केन्द्र  में  सत्ता  में
 आने  के  पश्चात्  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  हस  सम्बन्ध  में  पहल  की  थी  और  संविधान  में  संशोधन  कर
 आरक्षण  के  समय  को  बढ़ाया  गया  था  ।  इस  प्रकार  जब  कभी  भी  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जाति  के  लोगों  के कल्याण  और  विकास  के  लिए  कोई  कदम  उठाया  गया  था  तो  यह  सिफं  कांग्रेस  पार्टी
 तथा  केन्द्र  और  राज्यों  में  सत्तारुढ़  कांग्रेस  सरकार  द्वारा  उठाया  गया  था  ।  अब  में  सरकार  के  विचारार्थ

 कुछ  सुझाव  पेश  करना  भाहूंगा  ।

 जहां  तक  निरक्षरता  का  सम्बन्ध  भारी  में  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  विद्यार्थियों  की  पढ़ाई  छूट  जाती  है  जिसके  लिए  छात्राबास  की  सुविधा  उपलब्ध  कराते
 आदि  की  भांति  कुछ  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ताकि  पढ़ाई  छोड़ने  वाले  छात्रों  को  रोका  जा  सके
 और  इससे  साक्षरता  का  प्रसार  हमने  गौर  किया  है  कि  जो  अत्याचार  किया  जाता  है
 और  हरिजन  तथा  आदिवासी  महिलाओं  की  मर्यादा  भंग  की  जाती  है  तो  यह  अधिकतर  पुलिस
 कारियों  और  वन  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  मेरा  सुझाव  थह  है  कि  सरकार  को

 कड़े  उपाय  करने  चाहिएं  ताकि  जब  सरकार  के  ध्यान  में  इस  प्रकार  के  आरोप  आयें  तो  सम्बन्धित
 सरकारी  अधिकारियों  या  कर्मचारियों  को  सेवा  से  निकाल  दिया  जाए  और  किसी  भी  हालत  में  उन्हें  या
 उसे  कोई  सरकारी  नौकरी  न  दी  जाए  ।  माननीय  मन््त्री  ने  इन  बातों  को  नोट  किया  परन्तु
 वाद-बिमाद  के  दौरान  उठाई  गई  बातों  का  जवाब  देते  समय  वह  यहू  जवाब  देंगी  कि  ये  मामले  राज्य
 सरकार  के  अधीन  आते  में  उनसे  पूर्णतया  सहमत  हूं  ।  परन्तु  ऐसा  हो  रहा  है  कि  वास्तव  में  वे  कल्याण

 उपाय  जिन  पर  क्रियान्वित  करने  हेतु  विचार  किया  गया  है  और  जिनके  कार्थान्बयन  का  निर्णय  लिया  है
 उन्हें  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  क्रियान्वित  कर  रही  है  और  वहां  इसके  प्रति  अधिकारियों  का  रवैया
 उदासीन  है  और  यही  कारण  है  कि  उन्हें  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  इसलिए  कुछ  उपाय  किए  जाने

 चाहिएं  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  बात  न  हो  ।

 महोदय  विशेष  न्यायालयों  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  कि  बहू  यह  विधेयक
 लाई  हैं  जिसमें  विशेष  न्यायालयों  का  प्रावधान  है  ।  में  यह  निवेदन  करता  हुं  कि  विशेष  न्यायालय  प्रत्येक

 खण्ड  में  होने  चाहिए  ताकि  जरूरत  के  समय  गरीब  आदिवासी  और  हरिजन  बहां  पहुंच  इसके
 अतिरिक्त  में  यह  भी  सुझाव  देता  हूं  कि  कुछ  सामाजिक  और  सांस्कृतिक  उपाय  किए  जाने  इस

 मुह  पर  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हरिजनों  और  सबर्णों  के  बीच  वेवाहिक  सम्बन्धों  को  बढ़ाबा
 दिया  जाना  चाहिए  ।  बेशक  बढ़ावा  दिया  गया  है  और  केन्द्र  सरकार  ऐसे  उपाय  कर  रही  परन्तु  यह
 मेरा  विनम्न  निवेदन  है  ।  |

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  कीजिए  ।

 ओऔी  खिम्तामणि  एक  या  दो  मिनट  में  में  अपना  भाषण  समाप्त  कर  दूंगा  ।  बह

 39



 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  16  1989
 विधेयक

 —_—_—__—_—

 जानकर  खुशी  होती  है  कि  हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जातियों  की  पिछली  बकाया  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  हाल  ही  में  सकारात्मक  कदम  उठाये  यदि
 सवर्णों  में  ऐसे  लोग  हैं  जिन्होंने  आदिवासी  या  हरिजन  लड़कियों  के  साथ  विवाह  किया  उन्हें  इन
 रिक्तियों  को  भरने  में  प्राथमिकता  दी  जानी  ऐसे  नियम  बनाये  जाने  चाहिएं  कि  भविष्य  में

 ऐसी  रिक्तियों  को  भरने  में  उन  सवर्णों  को  उच्चतम  प्राथमिकता  मिले  जो  आदिवासी  तथा  हरिजन  के
 साथ  बैवाहिक  सम्बन्ध  रखेंगे  ।

 पंचायती  राज  के  सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  ने  कई  सही  उपाय  किए  हैं  और  पंचायती
 राज  प्रणाली  को  बहुत  तेजी  से  लागू  किया  जा  रहा  इसके  लिए  मैं  हमारे  प्रधानमंत्री  को  तहेदिल  से
 बधाई  देता  हूं  ।  में  माननीय  मन्त्री  से  यह  भी  निवेदन  करता  हूं  कि  बह  देखें  कि  राज्यों  में  पंचायत
 विधेयकों  में  एक  ऐसा  प्रावधान  हो  ताकि  पंचायतें  हरिजनों  तथा  आदिवासियों  के  कल्याण  हेतु  ऐसे  कार्य
 करें  ।  ऐसी  पंचायतों  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा  पुरस्कृत  किया  जाना  चाहिए  |  एक  खेद  का  विषय  यह  है
 कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  में  अन्दरूनी  झगड़े  हैं  और  उनमें  आपसी  तालमेल

 नहीं  है  ।  यह  देखने  के  लिए  उपाय  किए  जाने  चाहिएं  कि  उनमें  आपसी  तालमेल  हो  ।  इन  शब्दों
 के  साथ  में  इस  विधेयक  का  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।

 ]

 कह्याण  सन्त्रालय  को  राज्य  मम्त्रो  राजेसत्र  कुमारी  :  सभापति  मैं  माननीय
 सदस्यों  की  बहुत  ही  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  बिल  की  बहस  में  भाग  लेकर  अपनी  दिलचस्पी  जाहिर  की

 और  पूरी  तरह  से  अपना  समर्थन  दिया  सभी  माननीय  सदस्यों  ने  बिल  की  भावना  के  प्रति  अपने
 विचार  प्रकट  करते  हुए  पूरा  समर्थन  दिया  लगभग  38  सदस्यों  ने  इसमें  भाग  सोमवार  को

 और  आज  जो  बहस  हुई  उससे  पता  चलता  है  कि  समाज  के  उस  दर्ग  के  लिए  जिसको  हम  और  आप

 सब  समझते  हैं  कि  जिनके  ऊपर  सामाजिक  रूप  से  समय-समय  पर  अत्याचार  होते  वे  बन्द  होने  चाहिए
 और  उसको  बन्द  करने  के  लिए  ही  सरकार  यह  बिल  लाई  है  और  इसीलिए  चारों  तरफ  से  इसका  स्वागत

 किया  गया  है  |  झुछ  सुझाव  भी  आएं  है  और  एक  दो  अमेंडमेंट्स  भी  आए  मैं  उसका  जिक्र  बाद  में

 करूंगी  ।  आप  सब  जानते  हैं  कि  कांग्रेस  पार्टी  न ेहमेशा  ही  विकर  सेक्शन  के  विशेषकर  अनुसूचित
 जाति  और  जन-जाति  के  लोगों  के  लिए  ओर  अल्पसंख्यकों  के  लिए  जो  कि  सामाजिक  और  आधिक  रूप

 से  पिछड़े  उनको  ऊपर  उठाने  के  लिए  समय-समय  पर  कदम  उठाए  यह  हमारी  पार्टी  की  नीति

 रही  है  और  हमारी  सरकार  की  भी  नीति  रही  आजादी  के  बाद  से  समय-समय  पर  ऐसे  कदम  उठाये

 गए  हमारे  प्रधानमन्त्री  जी  ने  भी  इस  पर  पिछले  4  वर्षों  में  ज्यादा  ध्यान  स्वयं  उन्होंने  देश

 के  कोने-कोने  में  जाकर  गरीबों  की  झोंपड़ियों  में  पहुंच  कर  गरीब  लोगों  के  बीच  में  बातचीत  करके  उनकी

 आधिक  और  सामाजिक  स्थिति  का  अध्ययन  किया  ।  उसके  बाद  इस  पर  भी  गौर  किया  कि  जो  योजनाएं

 हमारी  चल  रही  जिस  तरह  से  सामाजिक  स्तर  के  कार्यक्रम  भी  चल  रहे  हैं  जो  प्रिबेलिंग  एक्ट  है

 उसमें  कैसे  और  परिवतंन  संशोधन  लाकर  इसमें  सुधार  किया  जा  सकता  इसी  की  परिणति

 है  जो  पंचायत  राज  एक्ट  इसी  की  परिणति  है  जो  नगर  पालिका  का  भी  एक्ट  आया  ।  इस  सदन

 ने  इस  पर  विचार  किया  बहुत  ही  बिस्तार  उस  समय  हमने  देखा  अनुसूचित  जाति  और  जन-जाति  के

 आरक्षण  की  बात  की  गई  ओर  म  हिलाओं  की  भी  आरक्षण  की  बात  कही  गई  थी  ।  लेक्नि  उसके

 साथ  यह  जरूरी  है  कि  इन  पर  जो  समय-समय  पर  सामाजिक  तरीके  से  अत्याचार  होते  हैं  उस  कानून
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 ण  जय  -  तन

 को  और  ज्यादा  कठिन  बनाया  जाए  जिसके  तहत  ऐसे  अत्याबार  रोके  जा  सके  ।  एक  तरफ  तो  अनुसूबित
 जाति  और  जन-जातिथों  को  आरभ्ग  देकर  के  उनमें  हम  नेतृत्व  की  भावना  भरने  जा  रहे  नेतृत्व
 लाने  के  लिए  एक  आत्मविश्वास  पैदा  करने  के  लिए  जो  करना  चाहिए  वह  तो  रिप्रजेटेशन  देकर  जो
 काम  करेंगे  उसके  द्वारा  लेकिन  फिर  भी  सदियों  से  बला  आया  हुआ  जो  सोशल  प्रिजडाइसेस  है
 वह  इतनी  जल्दी  समाप्त  होने  वाला  नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि  समय-समय  पर  जो  इतने  कानन  भी
 बनाये  गये  हैं  उसके  बाद  भी  हमें  अत्याचार  के  नजारे  दिखाई  पड़ते  उसका  क्या  हल  हो  सकतः
 इस  पर  भी  बहुत  गम्भीरता  से  विचार  किया  गया  है  और  विचार  करने  के  बाद  ही  बहुत  सोच-समझकर
 यह  एक्ट  लाया  गया  आप  लोग  जातते  हैं  कि  बीस्त  सूत्री  कार्यक्रम  जो  लाया  गया  था  इसी  दृष्टिकोष
 से  लाया  गया  था  कि  गरीबी  एक  बड़ा  कारण  है  जिसमें  कि  गरीब  लोगों  की  शक्ति  कम  होती  आधथिक

 दृष्टि  से  जो  अत्याचार  होता  है  उनकी  आर्थिक  स्थिति  को  सुधारा  उन्हें  पाबर्टी  लाइन  से  ऊपर
 लाया  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  का  खास  उद्देश्य  यह  था  कि  जो  गरोबी  रेखा  के  नीचे  रहने  बाले  लोभ

 ज्यादातर  हरिजन  और  आदिबासी  भाई  उसमें  आते  हैं  ।  लेकिन  यह  कार्यक्रम  जो  चल  रहे  हैं  उनको
 बदलकर  एन०  आर०  ई०  आर०  एल०  ई०  जी०  पी०  के  प्रोग्राम  थे  उनको  मिलाकर  काम  ठीक
 हो  सके  इसलिए  जबाहुर  रोजगार  योजना  के  रूप  में  हम  एक  नई  योजना  उसमें  ज्यादा  धन
 लगाकर  उसको  और  बिस्तृत  किया  गया  लेकिन  उसके  बाद  भी  मंनेजमेंट  के  लिए  और  जिनसे  काम
 हो  सके  गरीबों  तक  पहुंच  सके  उसके  लिए  एक  कांफोडेंस  जेनरेट  करने  की  जरूरत  इस  एक्ट  पर
 सदन  ने  जो  विचार  किया  है  और  जिसे  हम  पारित  करने  जा  रहे  हैं  वह  इस  दिशा  में  बहुत  ही  अच्छा
 कदम  होगा  ।  मैं  समझती  हूं  उसके  लिए  भी  आगे  के  निर्माण  के  भविष्य  के  लिए  जो  एक्ट  लाए  हैं
 उसमें  हमें  सफलता  मिलेगी  ।  तीन-बार  चीजों  पर  हमारे  माननीय  सदस्यों  को  ध्यान  देना  चाहिए  जो  इस
 एक्ट  के  द्वारा  आ  रही  हैं  उसमें  खास  तौर  से  आपकी  जिन््ता  रहती  है  जिस  पर  काफी  बोला  गया  है  बह
 है  पुलिस  और  पुलिस  अधिकारियों  का एफ०  आई०  आर०  न  लिखना  और  पुलिस  के  माध्यम  पुलिस
 के  द्वारा  जो  एट्रोसिटीज  होती  हैं  या  गांबों  में  उन  लोगों  को  परेशान  किया  जाता  थानों  के  माध्यम
 इस  एक्ट  में  हमने  उसके  लिए  स्पष्ट  तरीके  से  प्रावधान  किया  और  उन  लोगों  की  रिस्पौन्सिबिलिटी
 तय  कर  दी  जिसे  मैं  समझती  हूं  कि  काफी  सब्त  प्रावधान  है  और  जिससे  निश्चित  तौर  से  अत्याबारों
 की  घटनाओं  में  कमी  आयेगी  ।  जब  इसका  मेसेज  चारों  ओर  उसे  हमारे  अधिकारी  और
 कर्मचारी  अच्छी  तरह  चाहें  वे किसी  भी  श्रेणी  के  पुलिस  में  काम  करते  हों  या  जनरल
 एडमिनिस्ट्रेशनन  में  काम  करते  हमने  इस  विधेयक  की  चौथी  क्लॉज  में  जो  प्रावधान  किया

 फार  नैग्लैक्ट  ऑफ  वह  बहुत  ही  स्पष्ट  शब्दों  में  और  सख्त  प्रावधान  आप  लोगों
 ने  तो  केवल  डिसमिस  करने  का  ही  सुझाव  दिया  जबकि  हमने  उससे  भी  आगे  बढ़कर  यहू  लिखा
 है

 ]

 लोक  है  किन्तु  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं
 उस  अधिनियम  के  अधीन  उसके  द्वारा  पालन  किए  जाने  के  लिए  अपेक्षित  अपने  कर्तंब्यों  की

 जानबूझ  कर  उपेक्षा  करता  है  वह  काराबास  से  दण्हनीय

 इसलिए  आप  यह  समझ  लोझ्षिए  कि  हमने  केवल  उन्हें  सजा  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  समझा  केषल
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 सस्पेंड  करना  ही  पर्याप्त  नहीं  माना  केवल  उन्हें  नौकरी  से  हटा  देना  ही  पर्याप्त  नहीं  माना  बल्कि
 उन्हें  जेल  में  भेजने  की  व्यवस्था  भी  की  है  :

 )

 अवधि  छह  मास  से  कम  नहीं  होगी  किन्तु  जो  एक  वर्ष  तक  हो  सकेगी  ।”

 ]

 ..._  इस  प्रकार  हम  उन्हें  जेल  भी  जो  भी  गवरनंमैंट  र  वेट  जानबूझकर  हरिजनों  के
 आदिवासियों  के  ऊपर  अत्याचार  करेगा

 कोताही  यहां  माननीय  श्री  सेयद  शहाबुद्दीन  ने  अप

 ]
 लोक  है  किन्तु  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य

 नहीं  है  ।

 हम  इस  जगह  पर  बींग  ए  मंम्बर  ऑफ  शैडयूल्ड  कास्ट  ऑर  शंडयूल्ड  ट्राइबਂ  शब्द  न

 परन्तु  हम  जिस  उद्देश्य  से  यह  बिल  लाये  हमने  एक्ट  में  प्रावधान  किया  उसके  पीछे  यही  भावना

 है  कि  हमारे  समाज  में  जो  ब्यवस्थाएं  विशेषकर  हिन्दू  समाज  जो  प्रयाएं  सदियों  से  चली  भा  रही

 छआछूत  के  नाम  पर  समाज  में  जो  कुछ  चला  आ  रहा  जो  लोग  अपने  आप  को  अपर-कास्ट  का

 समझते  वे  दूसरों  को  सताते  अलग-अलग  तरीके  से  परेशान  करते  उन  पर  प्रभावी  ढंग  से  रोक

 ज्गायी  जा  उसे  रोका  जा  इसलिए  स्पष्ट  शब्दों  में  हमने  इस  विधेयक  में  यह  कहा  है  कि

 अनुसूचित  जाति/जनजाति  के  लोगों  के  प्रति  जो  भी  इस  तरह  का  व्यवहार  वे  यानी

 शैडयल्ड  कास्ट  एण्ड  शैडयूल्ड  ट्राइब्स  के  ऑफिसर्स  नहीं  बल्कि  जो  दूसरे  लोग  उन  पर

 जिम्मेदारी  फिनस  की  है  |  यह  समझना  बहुत  आवश्य  है  कि  हमने  उन  पर  जिम्मेदारी  फिक्स  को  चाहे

 वहू  किसी  स्टेट  में  है  या  सैन्टर  में  कहीं  पर  भी  जो  व्यक्त  इस  तरह  का  व्यवहार  करता

 जानबूझकर  कोई  काम  करता  अब  लॉ  एण्ड  आड््डर  व्यवस्था  की  जिम्मेदारी  तो  स्टेट  गबनंमेंटस

 की  थाने  भी  स्टेट  गबनंमेंटस  के  अन्तगंत  आते  जहा  किसी  हरिजन  आबादी  को  जलाया  जाता

 किसी  हरिजन  को  मारा  जाता  है  या  अन्य  कोई  इसी  तरह  की  घटना  होती  कोई  अत्याचार  होता

 रेप  होता  तो  वह्  प्रभावित  व्यक्ति  नियरेस्ट  थाने  में  जाकर  रिपोर्ट  कर  सके  |  यदि  वहां  का  थानेदार

 जानबन्चकर  उसकी  रिपोर्ट  नहीं  लिखता  तो  इस  विधेयक  के  प्रभावी  होने  के  बाद  बह  बच  नहीं

 सकेगा  ।  अब  यह  विधेयक  ठीक  तरीके  इफेक्टिव  तरीके  से  कंसे  लागू  किया  जा  सकता  यह  डिपेस्ड

 करता  है  कि  आप  लोग  इसमें  कैसे  अपना  सहयोग  देते  समाज  इसमें  कितना  सहयोग  करता

 सहायता  देता  इस  विधेयक  में  हमने  चेप्टर  5  मिसलेनियस  में  अनेक  प्रावधान  ऐसे  किए  यदि  आप

 इसके  पृष्ठ  9  पर  देखें  तो  हमने  कहा  है  :

 ]  उपधारा  (1)  के  अधीन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  उपायों  में

 समस्यय  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम
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 सरकार  प्रत्येक  संसद  के  प्रत्येक  सदन  के  पटल  पर  दस  घारा  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  स्वयं  उसके  द्वारा  और  राज्य  सरकारों  द्वारा  किए  गए  उपायों  पर  एक  प्रतिवेदन
 रखेगी  ।”

 ओर  इसके  साथ-साथ  हम  यह  भी  देखेंगे  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसकी  मानिटरिंग  के  लिए  विशेष
 तौर  से  इसको  देखेगी  क्योंकि  हम  यों  ही  इसको  नहीं  छोड़ने  बाले  इसमें  काफी  स्ट्रिन्जेंट  पनिशमेंट
 की  बात  रखी  गई  है  और  इसी  तरह  से  बहुत  अच्छी  तरह  से  इसकी  मानिर्टारिंग  करने  की  बात  भी  कही
 गई

 क्रो  राम  रतन  राम  :  सभापति  मैं  आपकी  अनुमति  से  एक  क्लेरिफिकेशम

 बाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अभी  नहीं  ।  पहले  मन्त्री  महोदया  को  अपना  भाषण  पूरा  कर  लेने
 दीजिए  ।

 डा०  राजेस  कुमारी  धाजपेयो  :  श्री  राम  रतन  राम  जी  ने  क्यश्वन  किया  था  पुलिस  आफिसर्स
 का  और  एट्रोसिटीज  की  बात  इन्होंने  कही  तो  मैंने  यह्  जबाब  उन्हीं  के  संदर्भ  में  दिया  इसके
 साथ-साथ  इन्होंने  कहा  था  कि  एक्सटमेंट  प्रोसी्न  डिग्स  की  बात  तो  यह  हमारा  जो  एक्ट  इसके
 सैक्शन  10  में  यह  चीज  आती  है  और  इसमें  यह  भी  है  कि  अगर  कोई  व्यक्ति  और  किसी  माननीय
 सदस्य  ने  भी  यह  प्रश्न  उठाया  था  कि  वह  चला  जाएगा  या  नहीं  कैसे  इसको  आप  अलाऊ  कर

 रहे  यह  तो  स्पेशल  कोर्ट  का  आड्डंर  कोई  यों  ही  नहीं  किसी  ने  कह  दिया  और  हो
 स्पेशल  कोर्ट  का  आर्डर  उसको  तो  मानना  ही  जब  वह  लौट  आता  तो  उसको  अर॑स्ट
 किया  जाएगा  ही  नहीं  है  कि  वह  घूमता  रहेगा  ।  जब  कोई  कानून  देश  का  कानून  बन  जाता

 तो  उसका  पालन  किया  जाएगा  ।  यह  किसी  की  मरजी  के  ऊपर  नहीं  कोई  कलप्रिट  कोई  कानून
 को  तोड़ने  वाला  व्यक्ति  वह  ऐसे  कंसे  घूमता  चला  जाएगा  ।  इसलिए  इसकी  वजह  से  इसको  इसमें

 साथ  रखा  गया  इसको  आप  10  और  11  में  आप  जो  भी  एक्सटने  पट  आर  वह
 कम्पलाई  नहीं  करता  उसको  अरैस्ट  करेंगे  और  पुलिस  कस्टडी  में  इसको  भी  इसमें  स्पष्ट

 किया  गया  साथ  ही  साथ  जिस  चीज  पर  आपको  गौर  करना  जैसाकि  हमने  कहा  यह  पहली

 बार  किया  गया  है  कि  खासतौर  से  कुछ  अपराधों  को  एमलिस्ट  किया  गया  है  |  क्या  एट्रोसिटीज  इतको

 इनमें  डिफाइन  किया  गया  आफेंस  और  एट्रोसिटीज  के  बारे  में  जेसा  बीरसेन  जी  ने  कहा  कि  आपमे

 यह  रख  दिया  पम्द्रह  इमसे  भी  बहुत  मारी  चीजें  और  हो  सकती  तो  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहती

 हूँ  कि  जब  कोई  भी  बिल  बनाया  जाता  एक्ट  बनाया  जाता  तो  उसका  एक  एप्रोक््सीमेट  रखकर

 किया  जाता  जो  आब्वीयसली  चीजें  सामने  आती  उनकों  देखकर  समझकर  के  लाया  जाता  है|  ये

 बीजें  खासकर  एट्रोसिटीज  को  भीजें  होती  उनमें  हमने  देखा  और  जो  दृष्टिकोण  हमारे
 मन  में  है  और

 आए  दिन  माननीय  सदस्य  भी  बताते  पार्रियामेंट्स  के  मैम्बर्स  के  साथ  मीटिग्स  में  इस  बात  को

 बार  उठाया  गया  और  हमारे  पास  पिछले  चार  सालों  के
 जितने  भी  क्वशचन  आए  हुए  कुंसल्टेटिय

 कमेटीज  में  ये  बातें  आई  जो  रिपोर्ट्स  आई  उनमें
 जि

 ये  सारी  बातें  भाई  तो  ये  इन  सब

 बीजों  को  सामने  रखते  इनकी  जांच  कर  इनको  ज  के  अन्दर  डाला  गया  है  और  कानुन

 के  अन्दर  इसको  बांधने  की  कोशिश  की  गई  है  स्त्रियों  के  हरिजन  स्त्रियों  क ेसाथ  विशेष  तौर  से

 एद्रोसिटीज  की  जाती  यह  बहुत  हीनियस  क्राइम  जिया  जलाकर  के  मार  दिया  जाता  उसको  भी
 जड़
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 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  16  1989

 विधेयक
 नम  5  लजज

 हम  लोगों  ने  बहुत  ज्यादा  हीनियस  क्राइम  के  अन्तगंत  किया  है  और  इस  एक्ट  के  अनुसार  जो  पनिशमेंट

 को  बढ़ाया  गया  उसको  भी  गौर  से  देखने  की  चीज  किस  तरह  से  उसको  आगे  बढ़ाया  गया

 इसके  अन्दर  ।  जैसाकि  में  देखा  जाता

 ]

 भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अधीन  किसी  व्यक्ति  या  सम्पत्ति  के  विरुद्ध  इस  आधार  पर  कि  ऐसा
 व्यक्ति  अनुसूचित  जालि  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  है  या  ऐसी  सम्पति  ऐसे  सदस्य  की  कोई
 अपराध  जो  दस  वर्ष  या  अधिक  की  अवधि  के  कारावास  से  दण्डनीय  करता  आजीवन  कारावास
 से  और  जु्माने  से  दण्डनीय  होगा  ।

 तो  इसको  हमने  इतना  सख्त  बनाया  है  ।  इसके  साथ  ही  साथ  इस  बात  का

 ]

 अग्नि  या  किसी  विस्फोटक  पदार्थ  द्वारा  रिप्टि  किसी  ऐसे  भवन  को  जो  अनुसूचित  जाति  या

 अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य  द्वारा  पूजा  स्थान  के  रूप  में  या मानव  आवास  के  रूप  में  या  सम्पत्ति  की
 अधिरभा  के  लिए  किसी  स्थान  के  रूप  में  उपयोग  किया  जाता  नष्ट  करने  के  आशय  से  या  यह  जानते

 हुए  कि  उससे  ऐसा  होना  संभाव्य  करता  है  वह  आजीवन  कारावास  से  ओर  जुम्माने  से  दण्डनीय

 होगा  ।

 ]

 यह  इसलिए  इतना  सख्त  करना  पड़ा  क्योंकि  हमारा  जो  पी०  सी०  आर०  एक्ट  था  उसके  अन्दर

 पहले  मामूली  सजा  होती  एक  महीने  से  लेकर  सजा  होती  थी  और  रिपोर्ट  भी  नहीं  होती  थी  और

 कुछ  कानन  के  अन्दर  लोग  उसको  लागू  नहीं  करते  लेकिन  अब  जो  कानून  बनने  जा  रहा  मैं

 समझती  हूं  कि  इसके  द्वारा  आज  जो  हरिजनों  पर  अत्याचार  होता  उप्ते  रोकने  में  एक  ऐटमासफियर

 बनेगा  और  मदद  भी  मिलेगी  ।  मैं  यह  भी  जानती  हूं  कि  जो  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  गंगा  राम  जी
 ओर  शाहबुद्दीन  जी  ने  भी  आफैन्डर्स  के  लिए  समरी  ट्रायल  को  बात  कही  जो  हमारे  स्पैशल  कोर्ट
 की  बात  कही  गई  है  बह  इसलिए  है  ताकि  स्पीडी  ट्रायल  हो  सके  ओर  साथ-साथ  इस  एक्ट  में  यह  भी  है
 कि  स्पैशल  पब्लिक  प्रौसीक्यूटर  रखेंगे  ताकि  कोर्ट  में  जल्दी  काम  हो  सके  ।  एक  और  बात  जो  शा  हबुद्दीन
 जी  ने  कही  है  कि  जो  शैड्यूल  कास्ट  और  शैडयूल  ट्राइब  हैं  इनका  :

 और  व्यवस्था  तन््त्र  की  सभी  शाखाओं  में  यथा  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना
 चाहिएਂ

 आप  जानते  हैं  कि
 इसके  लिए  जो  स्टैप्स उठाए

 जाते  हैं  वह  हम  उठा  रहे  पापुलेशन  की  दृष्टि
 से  शैद्यूल  कास्ट  और  शैड्यूल  ट्राइव  के लिए  जो  जनरल  रिजर्वेशन  रखा  गया  उसके  लिए  पिछले
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 25  1911  अनुसूचित  जाति  और  अमुसूचित  जनणाति
 विधेयक

 दिनों  जो  कदम  उठाए  गए  प्रधानमंत्री  जी  ने  भी  उस  पर  गौर  किया  चर्चा  की  एम०  पीछ०  की
 मीटिन  में  जो  डिस्कशन  हुई  उसमें  भी  यह  बात  आई  और  यह  सुझाव  आया  कि  जो  केनडीडेट  अप  टू  द
 मार्क  नहीं  होते  उनको  तीन  साल  तक  चांस  दिया  जाता  है  और  तीन  साल  के  बाद  पोस्ट  को  डिरिजर्थ  कर
 देते  हैं  और  उस  सीट  को  जनरल  कंनडीडेंट  द्वारा  भर  दिया  जाता  लेकिन  अब  जो  पालिसी  है  उसमें
 डिरिजर्वेशन  को  खत्म  कर  दिया  गया  है  और  प्रधानमंत्री  जी  ने  खासतौर  से  इस  पर  निर्णय  लिया
 डिपार्टमेंट  आफ  परसोनेल  ने  इस  विषय  में  सारे  स्टेटस  सेंट्रल  गवनमेंट  और  सब  डिपार्टमेंट्स  को
 इसके  लिए  आदेश  दिए  डिरिजर्वेशन  के  बाद  भी  जो  बेकलाॉंग  है  बह  करीब-करीब  पेतालिश  हजार
 आया  एक  जून  से  लेकर  31  अगस्त  तक  हमने  एक  ड्राइव  चलाया  है  और  उसके  लिए  श्री  चिदम्बरम
 जी  और  मैं  कई  जगह  गए  और  देखा  कि  किस  तरह  से  हम  इस  बेकलॉग  को  पूरा  कर  सकते  इस
 बैकलॉग  को  भरने  के  लिए  स्टाफ  सलेक्शन  कमीशन  के  इम्प्लायमेंट  पश्लिक  सैक्टर
 के  ऐग्जीक्यूटिवल  आदि  सबके  ढ्वारा  इस  पर  काम  जोरों  से  चल  रहा  लोगो  की  सहूलियत  के  लिए
 हमने  यह  भी  किया  है  कि  जिनका  नाम  इम्प्लायमेंट  में  रजिटड्  है  वे  केवल  रजिस्ट्रेशन  नम्बर  अपनी
 दरखवास्त  पर  लिख  देंगे  तो  भी  वह  दरख्वास्ट  मंजूर  कर  ली  एम्प्लायमैंट  एक्सचेंज  से  अगर

 नाम  भेजने  में  देर  भी  हो  तो  हम  उसे  मंजूर  कर  यद्यपि  एम्प्लायमैंट  एक्सचेंज  को  भी  खास  हिदायतें
 दी  गई  इस  तरह  से  एम्प्लायमैंट  के  मामले  में  शिड्यूहड  कास्ट  और  शिड्यूल्ड  ट्राइब्ज  के  भोगों  का  जो

 रिजवेशन  उसमें  दिक्कत  न  हो  ।  उनका  असंतोष  सही  भी  क्योंकि  मैं  यह  मानती  हूं  कि  दिलानी

 तौर  से  लोग  जो  जहां  पर  बैठे  हुए  उन्होंने  रिजर्वेशन  के  मामले  में  सहायता  नहीं
 जितनी  करनी  बाहिए  थी  हसीलिए  आज  यह  एफर्ट  करने  की  आवश्यकता  हुई  है  ।

 यह  बात  यही  जिन-जिन  जगहों  पर  इसकी  जरूरत  जैसे  थाने  बर्गरह  में  जो  हमारे

 यूल्ड  कास्ट  और  शिड्यूल्ड  ट्राइब  के  लोग  जाते  हैं  तो  बह  पहले  तो  पुलिस  की  घुड़की  से  ही  डर  जाते

 पुलिस  वालों  का  तरीका  ही  गलत  होता  मगर  हमारे  यहां  का  जो  सिस्टम  उसको  किस  तरह
 से  हम  ठीक  करते  कंसे  उनकी  एप्रोच  री-ओरिएन्टेशन  पुलिस  सबिस  और  पुलिस  अधिकारियों  की

 होती  क्योंकि  जिस  जनता  के  साथ  उनको  डील  करना  पड़ता  जिनकी  शिक्षा  कम  अगर  बहु
 क्लास  भआाती  है  तो  सभी  तो  उनके  पास  पढ़े  लिखे  नहीं  आते  हैं  तो  उनके  साथ  कैसे  उनको  बात  करनी

 क्या  होना  सह  सब  भी  जरूरी  है  जिसे  समाज  के  अदलाद  के  साथ  कराना

 होगा  ।

 मैं  श्री  शाहबुद्दीन  जी  की  इस  बात  से  बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  इस  मामले  में  किसी  पोलिदिकल

 कंसीड़े शन  की  बान  नहीं  एबम-पालिटिक्स  उठकर  हर  पोलिटिकल  पार्टी  को  इसमें  सपोर्ट  करनी

 चाहिए  और  समाज  में  होने  बाले  इस  अन्याय  को  दूर  करने  के  लिए  मदद  करनी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  जो  भी  स्पैसेफिक  स्जैश्बन्स  और  भी  मामनीय  सदस्यों  ने  बिए  अपर  इस्र  बिल

 को  अच्छी  तरह  से  डिटेल  में  बह  पढ़ेंगे  तो  देखेंगे  कि  किसी  न  किसी  क्लाज  में  बह  सारी  बातें  इसमें  भा

 गई  जो  आनी  चाहिएं  ।

 श्री  दिग्विजय  सिंह  जी  ने  भी  जो  सुक्ाव  दिए  उन्होंने  एक  बात  जरूर  कही  कि  जो  एग्रीकल्चर

 बेस्ट  अगर  ऐसी  चीजें  हरिजनों  के  भर  के  पास  डाल  दी  जाती  हैं  तो  उसका  कोई  औफैस  नहीं

 माननी  लेकिन  जो  बिल  के  अप्टर  2  के  क्लाज  3(1)  और  (11)  में  डाला  हैं  इस  बिल

 उसमें  क्ताया  है  कि  ;
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 अनसचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  ।6  1989

 विधेयक

 रा
 जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  के  किसी  सदस्य  के  परिसर  या  पड़ौस  में

 पशु-शव  या  कोई  अन्य  घृणाजनक  पदार्थ  इकट्ठे  करके  उसे  क्षति  अपमानित  करने
 या  क्षुब्ध  करने  के  आशय  से  कार्य  करता  है  ।”

 इसके  पीछे  भाव  पशु-शव  इत्यादि  को  उसके  परिसर  में  फैंकने  से  रोकना  है  ।

 जो  जान-बूझकर  हरिजनों  को  तंग  करने  के  उनके  घर  के  आसपास  ऐसी  गन्दी  भीजें  फैंकते
 उनके  लिए  कहा  गया  है  कि  वह  क्यों  हरिजनों  के  घर  के  पास  ही  इतनी  बड़ी  गांव  में  अन्य

 जगह  पड़ी  हैं  तो  हरिजनों  की  वस्ती  में  ही  गरीबों  की  झोपड़ियों  के  पास  क्यों  फेंकते  बड़े  बाबू
 या  किसी  और  बाबू  साहेब  या  ठाकुर  साहेब  के  घर  के  आसपास  क्यों  नहीं  फेंकते  ?  तो  इस  वजह  से  इस
 चीज  को  लेकर  यह  कहना  कि  इसको  मत  मैं  इससे  सहमत  नहीं  यह  कोई  ऐसा  सुझाव  नहीं  है  ।

 जो  और  भी  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  उनमें  कुछ  तो  ऐसे  सुझाव  हैं  जो  इस  बिल  के  अन्दर

 की  बात  नहीं  रह  गई  ओर  शिड्यूल  की  बात  जो  श्री  प्रधानी  जी  ने  कही  है  तो  मैं  कहना
 जाहती  हूं  कि  देश  के  अन्दर  कोई  भी  कानून  बनता  है  तो  वह  सारी  जगहों  पर  लागू  होता  है  चाहे  वह

 शिड्यूल  की  स्टेट  हो  या  शिड्यूल  की  स्टेट  हो  ।  कानून  के  बारे  में  यह  बात  नहीं  है  कि  हम  वहां
 के  गवनेर  से  पूछकर  वहां  पर  कानून  लागू  पूरे  जूरिस्डिकशन  में  यह  चीज  आती  है  ।

 श्री  राजहुंस  जी  ने  जो  बात  कही  कि  पहले  जो  एक्ट  उनका  पालन  नहीं  तो  यह  बात

 ठीक  है  कि  पहले  के  जो  एक्ट  जिस  तरह  से  उनको  लागू  होना  चाहिए  वह  नहीं  लेकिन  तभी  तो

 यह  बिल  लाने  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  अगर  पूरी  तरह  उनका  इम्पेक्ट  होता  तो आज  यह  बिल  लाते  ही
 क्यों  ?  इसे  लाने  की  आवश्यकता  तो  हम  इसको  लाये  हैं  ।

 पानी  की  जहां  तक  बात  अभी  सरकार  ने  यह  फैसला  किया  है  कि  10-10  हजार  गांबों  में

 और  खास  कर  वे  जहां  पानी  की  बहुत  ज्यादा  दिक्कत  वहां  पर  पानी  की  व्यवस्था  कराने  के  लिए
 स्पेशल  प्रोग्राम  लिए  जाएं  ।  सरकार  को  मालूम  है  कि  जनता  को  तकलीफ  है  और  खास  कर  हरिजन
 आबादी  में  भी  तकलीफ  है  ।  कोशिश  यह  है  और  आदेश  भी  यह  है  कि  हरिजन  आबादी  बनायी  जाए  |

 इस  दिशा  में  पूरा  प्रयास  किया  जा  रहा  है  और  इंटेन्सिव  तरीके  से  इस  काम  को  किया  जा  रहा  है  जिससे

 हरिजन  आबादी  को  लाभ  हो  सके  ।

 बाकी  बाहर  की  चीजे  हैं  जिस  पर  मुझे  इस  समय  कुछ  कहना  नहीं  ज॑ंसा  कि  राजहूंस  जी  ने

 सुझाव  दिया  कि  जिनको  सजा  दी  जाए  उनको  टी०  वी०  पर  दिखाया  जाए  ।  यह  सोचने  की  बात  है  कि

 क्या  करता  है  और  क्या  नहीं  करना  है  ।

 और  विशेष  बात  तो  रह  नहीं  जाती  है  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  फिर  से  माननीय  सदस्यों  के

 प्रति  अपना  आभार  प्रकट  करती  हूं  और  बिल  को  क््लॉज  बाय  क्लॉज  कंसिडरेशन  के  लिए  रखती  हूं  ।

 सभापति  महोदय  .:
 प्रश्न  यह

 अमुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  के
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 विधेयक

 अपराध  करने  का  निवारण  करने  के  लिए  ऐसे  अपराधों  के  विचारण  के  हि  विशेष  न्यायालयों
 का  उपबन्ध  करने  के  लिए  और  ऐसे  अपराधों  से  पीडित  व्यक्तियों  को  राहत  देने  और  उनके
 पुनर्वास  तथा  उससे  संसक्त  या  उसके  आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  विधेयक  पर  विचार
 जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 समापति  महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेगी  ।  प्रश्त  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुमा  ।

 खत्ट  2  विजेयक  में  जोड़  दिया

 खण्ड  के  अपराधों  के  लिए  दण्ड

 भरी  संघद  शाहबुह्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  24  और  25,--

 जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं  हैਂ  का  लोप  किया

 जाए  ।  (7)

 पृष्ठ  3,  पंक्ति  42  और  43,--

 जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं  हैਂ  का  लोप  किया

 (8)

 सभापति  खण्ड  3(1)  उपखण्ड  (i)  और  (॥)  से  सम्बन्धित  मेरे  दो  संशोधन  शुरू
 में  इस  उपबन्ध  के  सामान्य  अध्ययन  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  यह  अत्याचारकर्त्ता  कोई  ऐसा  ब्यक्ति  हैं
 जो  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  है  तो  बेशक  उसे  क्षमा  कर  दिया  जाना  यह

 इस  खण्ड  का  सीधा  सा  अर्थ  है  कि  अत्य  चारकर्त्ता  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  से  नहीं  होना

 बाहिए  ।  आम  भाषा  यदि  वह  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  है  तो  बेशक  बह

 कानून  के  क्षेत्राधिका  र
 से  बाहर  होगा  ।  वह  कोई  भी  अत्याचार  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  बहू  कोई  भी

 अपराध  करने  के  लिए  स्वतन्त्र  है  ।  मेरे  विचार  सरकार  या  माननीय  मंत्री  का  यह  आशय  बिल्कुल

 नहीं  मेरे  विचार  में  यह  ऐसे  होना  चाहिए  कि  कोई  भी  चाहे  वह  कोई  भी  चाहे  बह

 अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  या  अन्यथा  जो
 उपखण्ड  (1)  )  तथा  (2)  में  बशित  किए  गए

 सामान  रूप  से  दोषी  और  केबल  इस  घोषणा  से  कि  वह  उसी  समुदाय  का  अ्यक्ति  है  जिसके  प्रति

 उसने  अत्याचार  किया  है  तो  बह  कानून  के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  नहीं  जा  सकता  है  माननीय

 मंत्री  से  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  कम  से  कम  इन  दो  खण्डों  से  इस  अहंकारी  उपखण्ड  को  हुटा  देना

 यह  सामान्य  रूप  से  इस  प्रकार  होता  चाहिए  :

 भी  व्यक्ति  जो  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्य  को  अश्षाद्ष  या

 बुणाजनक
 पदार्थ  पीने  या  खाने  के  लिए  बलपूर्यक  विवश  करता  इत्यादि
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 अतः  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  इस  अहंता  विशेष  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  और  इसे
 निकाल  दिया  जाना

 डा०  राजे  कुमारो  बाजपेयी  :  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लोगों  पर  गैर  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  द्वारा  किए
 जाने  वाले  अत्याचारों  पर  प्रकाश  डालना  एसे  अत्याचार  एक  समृह  के  लोगों  द्वारा  दूसरे
 समूह  के  लोगों  पर  किए  जाते  प्रस्तावित  संशोधन  एक  अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति
 के  व्यक्षित  द्वारा  अपने  ही  समूह  के  किसी  अन्य  व्यक्ति  के  प्रति  किए  गए  ऐसे  कार्य  को  कानून  के
 अधिकार  क्षेत्र  में  ल ेआएगा  ।  ऐसे  मामलों  से  साधारण  कानून  के  तहत  निपडा  जा  संकता  है  और  इसके
 लिए  कोई  विशेष  उपबन्ध  करने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  सामान्य  कानून  वहां  लागू  होता  है  जहां  कोई
 व्यक्ति  कोई  अपराध  करता  है  या  कोई  अत्याचार  करता  है  अर्थात्  खमान्य  कानून  सभी  पर  समान  रूप
 से  लागू  होता  परन्तु  यहां  इस  विधेयक  में  हम  एक  जाति  द्वारा  दूसरी  जाति  पर  किए  जाने  वाले
 अत्याचारों  पर  विचार  कर  रहे  हैं  समाज  की  तथाकथित  उच्च  जाति  द्वारा  सामान्य  जाति  पर
 किए  जाने  वाले  अत्याचारों  पर  विचार  कर  रहे  समाज  में  प्रकलित  ऐसे  बिचारों  के  बिरुद्ध  हम  यह
 विधेयक  ला  रहे  मैं  इस  संशोधन  को  अस्वीकृत  करती  हूं  ।

 हो  सेयद  शाहबुद्दोत  :  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  यह  कानून  की  भ्रांति  है  और
 मैं  सोचता  मेरे  विचार  में  यह  संविधान  का  उल्लंघन  भी  है  ।

 समापति  सहोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  7  और  8  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 संशोधन  संक््या  7  और  8  लोक  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखे  गए
 और  अस्थोकृत  हुए  ।

 सभाषतति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  3  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया

 कर  व्यों  को  उपेज्षा  के  लिए  दण्ड

 क्री  सेयद  शाहबुह्दीम  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  4,  पंक्षि  38  और  39,--

 अनुसूचित  जाति  या  अनुसूचित  जनजाति  का  सदस्य  नहीं  हैਂ  का  लोप  किया
 (9)

 संशोधन  संख्या  9  के  सम्बन्ध  में  मुझे  विशेष  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  इसमें  ठीक  बही  है
 जो  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  ।  मैं  स्पष्टरूप  से  अपने  संशोधन  पर  मतदान  चाहता  मैं  इस  उपबन्ध  के
 पीछे  तक  को  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।  यह  मेरी  समझ  से  बाहर  है  ।  इसका  आशय  कुछ  लोगों  को  अत्याचार
 से  बचाना  है  |  क्या  मंन््त्री  महोदय  की  यह  धारणा  है  कि  उसी  समूह  के  सदस्य  द्वारा  किए  गए  अत्याचार
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 अत्याचार  नहीं  यह  एक  प्रत्यक्ष  अत्याचार  रह  जाता  और  ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  उसी  समूह  के

 लोगों  का  उपयोग  सत्ता  द्वारा  किया  जाता  निहित  स्वार्थ  वाले  तत्वों  द्वारा  किया  जाता  पुलिस
 कारियों  द्वारा  किया  जाता  और  आप  इस  कानून  के  तहत  उन्हें  खुला  छोड़  रहे  यह  बातमे री  समझ
 में  नहीं  आती  ।

 डा०  राजेन्र  कुमारो  बाजपेयी  :  मैं  स्पष्ट  कर  चुकी  हूं  कि  एक  जाति  दूसरी  जाति  पर

 अत्याचार  कर  रही  हैं  ॥

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  संशोधन  संख्या  9  को  सभा  के  मतदान  के  लिए

 संशोधन  संख्या  9  लोक  सभा  में  मतबान  के  लिए  रखा  गया  ओर  अस्थोकृत  हुआ  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  4  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  5  से  15  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  5  से  15  विधेयक  का  अंग  बनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुभा  ।

 खण्ड  5  से  15  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खण्ड  सरकार  को  सामृहिक  जुर्माना  अधिरोपित  करने  को  शक्ति

 अरी  सेयद  शल्हबुद्दीम  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  |

 पंक्ति  24  और  25  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 तक  हो  इस  अधिनियम  या  इसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अधीन
 अंश  या  संपत्ति  की  हानि  के  लिए  अत्याचारों  के  पीड़ितों  को  संदेय  प्रतिकर  के  परिमाण  तक
 सामूहिक  जुर्माता  अधिरोहित  करने  और  वसूल  करने  के  प्रयोजनों  के  लिए  ।”  (10)

 भेरे  विचार  में  सामूहिक  जुर्माने  के  उपबन्ध  का  सारी  सभा  ने  स्वागत  किया  है  ।  यह  संशोधन

 रखने  के  पीछे  मेरा  तक  यह  है  कि
 उस  जगह  विशेष  से  सामूहिक  जुमनि  के  रूप  में  बसूल  की  गई

 जहां  भ्रत्याचार  हुआ  एक  निध  र्ति
 पमाने  के

 तहत  अत्याचार
 के  शिकार  लोगों  को  मुभा  बजे  के

 रूप में  दी  जाने  वाली  पर्याप्त  धनराशि  होनी  पैमाने  बा  विचार  बाद  भें  आता है  जब  हम

 मुआवजे  की
 बात  करते  परन्तु  मूल  भाव  यह  दे  कि  दण्ड  स्वरूप  किया  जाने  वाला  जुर्माना
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 कात्मक  जुर्माना  या  प्रतिकात्मक  का  नहीं  होना  यह  दण्ड  पर्याप्त  रूप  से  कठोर  होना  चाहिए  ताकि

 समाज  के  उन  तत्वों  को  भी  जिनका  रबेया  उस  जगह  भिन्न  परन्तु  जो  अत्याचारों  के  लिए  नेतिक  रूप

 से  जिम्मेदार  हैं  कि  वे  उन्हें  एसा  करने  से  रोकने  के  लिए  आगे  नहीं  आये  या  अत्याचारों  को  होने

 उन्होंने  अत्याचार  नहीं  किए  और  फिर  भी  वे  नेतिक  और  सामाजिक  रूप  से  जिम्मेदार  जुर्माने  से

 दण्डित  किया  जाना  चाहिए  ।  दण्डात्मक  जुर्माने  का  यह्  भाव  केबल  तभी  प्रभावी  केवल  तभी  यह

 कुछ  साथंक  और  केवल  तभी  बुरा  करने  वालों  पर  इसका  अक्षर  होग  और  ऐसे  अत्याचारों  से  लड़ने
 के  लिए  पूरे  समाज  की  नेतिकता  को  गतिशील  बनाना  होगा  ।  यही  कारण  है  कि  मैं  इस  बात  पर  बल

 दे  रहा  हूं  कि  हमें  और  अधिक  स्पष्टवादी  होना  चाहिए  और  कहना  चाहिए  कि  दण्डात्मक  जुर्माना
 रित  पैमाने  के  अन्तगंत  अत्याचारों  के  लिए  वहू  कुल  मुआवजे  के  बराबर  होना  चाहिए  ।

 डा०  राजेग्त्र  कूमारो  बाजपेयो  :  धारा  16  में  कहा  गया  है  :

 अधिकार  संरक्षण  अधिनियम  1955  की  धारा  के  जहां  तक

 हो  इस  अधिनियम  के  अधीन  सामूहिक  जुर्माना  अधिरोपित  करने  और  वसूल  करने  के

 प्रयोजनों  के लिए  उससे  सम्बद्ध  सभी  अन्य  विषयों  के  लिए  लागू  होंगे  ।'

 इसलिए  हमने  इसे  और  अधिक  व्यापक  बना  दिया  है  और  ऐसा  नहीं  है  कि  क्षेत्र  को  सीमित  कर

 दिया  गया  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  नहीं  हूं  और  मैं  संशोधन  स्वीकार  नहीं  करती  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  अब  संशोधन  संख्या  10  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 संशोधन  संख्या  10  लोक  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखा  गया  मोर  अस्थोकृत

 सभापति  महोदय  :  अब  मैं  खण्ड  16  को  सभा  के  मतदान  के  लिए  रखूंगा  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 छाण्ड  16  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  16  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  खण्ड  17  से  20  में  कोई  संशोधन  नहीं

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  से  20  विधेयक  के  अंग  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 खण्ड  20  से  20  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खण्ड  का  प्रभावी  क्रियान्ययन  सुनिश्चित
 करने  का  सरकार  का  कं वब्य  ।
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 भरी  संदद  शाहबुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  23,--

 केਂ  के  स्थान  पर  को  विहित  मान  के  अनुसार  उनकी  जंगस  और
 स्थावर  सम्पत्ति  की  हानि  या  उनको  खतरे  के  लिए  तथा  जीवन  हानि  और  शारीरिक  क्षति  के
 लिए  उन्हें  पूरा  प्रतिकर  देने  क ेपरिमाण  तक  उनकेਂ  प्रति  स्थापित  किया  जाए  ।  (11)

 पृष्ठ  8,  पंक्ति  35
 के  पश्चात्

 प्रशासन  को  मिश्रित  स्वरूप  देने  के  लिए  प्रशासनिक  त्त्र  में  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  को  सम्यक्  प्रतिनिधित्व  देनेਂ  अन्तःस्थापित  किया  (12)

 पृष्ठ

 पंक्ति  36  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तःस्थापित  किया

 ऐसे  सरकारी  सेवकों  का  जिनके  विरुद्ध  अत्याचार  करने  और
 उनका  उपशमन  करने  में  अन्तग्रंस्तता  या  ऐसे  अत्याचारों  के  निवारण  में  उपेक्षा
 के  प्रथम  दुष्टतया  आरोप  (13)

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  2  और  3  स्थान  पर

 निम्नलिखित  प्रति  स्थाणप्ति  किया

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  अत्याचारों  के सभी  मामलों  विशेष  कर  उन  मामलों
 जिनमें  किसी  व्यक्ति  के  जीवन  की  हानि  हो  जाती  तथा  स्वयं  उसके  द्वारा  और  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किए  गए  उपचारी  उपायों  पर  एक  प्रतिवेदन  रखेगी  ।”  (14)

 ये  सभी  चारों  संशोधन  खण्ड  21  से  सम्बन्धित  उपखण्ड  (3)  में  अत्याचारों  के शिकार
 व्यक्तियों  क ेआथिक  और  सामाजिक  पुनंवास  के  लिए  एक  उपबन्ध  ऐसा  होना  अच्छा  लेकिन
 आम  प्रवृत्ति  यह  है  कि  सहायता  अनुदान  तदर्थ  आधार  पर  दिया  जाता  है  ।  कभी  मानव  जीवन  का  मूल्य
 5000  रुपये  होता  है  तो

 कभी  1000  रुपये  और  कभी  20000  रुपये  होता  मैं  समझता  हूं  कि

 हमारे  देश  में  यह  कानूनी  परम्परा  है  और  इसके  अनुसार  नष्ट  हुए  मानव  जीवन  का  मूल्यांकन  पीड़ित
 व्यक्ति  की  कमाने  की  जिस  समय  उसका  जीवन  समाप्त  हुआ  तब  आयु  की  संभाव्यता
 यदि  वह  जीवित  रहता  तो  वह  कुल  कितना  न  सब  के  आधार  पर  मृत  व्यक्ति  के  निकट
 सम्बन्धी  को  सहायता  उपलब्ध  होनी  इसीलिए  औद्योगिक  दुर्घटना  या  रेल  दुर्घटना  की  तरह
 कुछ  नियत  मापदल्ड  होना  चाहिए  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  11  का  ही  यही  ध्येय  है  जिसमे  मैंने  कहा  है  कि

 यह  प्रभावित  व्यक्ति  को  निर्धारित  मापदण्ड  के  अनुसार  उनकी  चल  और  अचल  समत्ति  की  हानिया
 उनको  खतरे  के  लिए  तथा  जीवन  हानि  और  शारीरिक  क्षति  के  लिए  पूरा  मुआवजा  दिया

 मैंने  पहले  यह  कहा  था  कि  जहां  तक  सम्पत्ति  का  सम्बन्ध  जो  हानि  हुई  है  उसके  बदले  में

 मुझावजा  पर्याप्त  होना  यह  नाममात्र  का  मुआबजा  न  हो  ।
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 दूसरे  संशोधन  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मन्त्री  ने  भी  माना  है  कि  कुछ  मामलों  में  स्थानीय  प्रशासन
 अस्याचारों  की  स्थिति  के  प्रति  पूर्णतया  संवेदनशील  नहीं  हो सकता  और  इसीलिए  मैंने  उप-खण्ड  7  में

 सुझाव  दिया  है  कि  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  सुरक्षा  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  उठाए  जाने  वाले  उपायों  का  सम्बन्ध  इनमें  यह  प्राबधान  निहित  होता  चाहिए  कि
 स्थानीय  प्रशासनिक  तन्त्र  में  स्थानीय  प्रशासन  में  विशेष  अत्याचार  ग्रस्तक्षेत्र  में  संभावित  पीड़ित  व्यक्तियों
 को  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया

 ऐसा  अनेक  बार  हुआ  है  कि  आप  संवर्ग  की  पूर्ति  करते  उन्हें  आरक्षण  वेते  हैं  और
 फिर  भी  यह  विशेष  वर्ग  गैर-अनिवार्य  सेवाओं  की  ओर  धकेल  दिया  जाता  उन्हें  मुख्य  स्थान  पर  नहीं
 लगाया  उन्हें  थानों  में  नहीं  लगाया  जाता  है  ।  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  उन्हें  उन  स्थानों
 थाने  में  होना  चाहिए  और  उस  क्षेत्र  के  प्रशासन  के  लिए  उतरदायी  होना  चाहिए  |  उस  अत्याचार  बहुल
 क्षेत्र  में  प्रशासन  मिश्रित  प्रकृति  का  न  होने  तथा  और  अत्याचारों  के  संभावित  पीड़ितों  को  उचित
 निधित्व  दिए  बिना  प्रशासन  सही  सिद्ध  नहीं  हो  सकता  ।  मेरे  संशोधन  संख्या  12  का  यही  उद्देश्य  है  ।

 संशोधन  संख्या  ।3  सरकारी  कमंचारियों  के  बारे  में  है  ।  मैंने  कहा  है  कि  के  बाद  यह
 जोड़ा  माननीय  मन्त्री  ने  पहले  ही  इस  बात  पर  जोर  दिया  है  कि  अपने  कत्तंब्य  की  पूर्ति  में  उपेक्षा
 बरतने  और  कमी  दर्शाने  वाले  सरकारी  कमंच्रारियों  को  सजा  दी  जाएगी  यदि  ऐसा  है  तो  उस  स्थिति
 में  इस  विचार  पर  जोर  देने  के  लिए  इस  खण्ड  को  जोड़ने  में  कोई  हानि  नहीं  है  कि सरकार  उन  सरकारी

 कम  वारियों  के  विरुद्ध  अभियोग  के  लिए  नियम  बनाएगी  जिनके  विरुद्ध  प्रथम  दृष्टि  में  अत्याचार  करने  में
 तथा  अत्थाचारों  के  लिए  उकसाहुट  अथबा  ऐसे  अत्याचार  रोकने  में  अबहेलना  के

 आरोप  हैं  ।

 अन्त  में  मैं  इस  विचार  का  स्वागत  करता  हूं  कि  केन्द्र  सरकार  प्रतिवर्ष  संसद  के  दोनों
 सदनों  के  सम्मुख  एक  प्रतिवेदन  रखेगी  ।  लेकिन  यह्  प्रतिवेदन  तो  केवल  इसके  द्वारा  किए  गए
 उपायों  से  सम्बन्धित  है  ।  इसलिए  प्रतिवेदन  बहुत  ही  सामान्य  प्रकृति  का  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 प्रतिवेदन  में  यह  संबंधानिक  जिम्मेदारी  होनी  चाहिए  कि  जहां  भी  अत्याचार  के  मामले  में  एक  या  अधिक
 मानब  जीवन  की  हानि  हो  तो  उस  मामले  में  ऐसी  घटनाओं  की  संख्या  और  राज्य  सरकार  के  प्रशासन
 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  बताई  जाएगी  और  संसद  को  इसकी  जानकारी  दी  जाएगी  ।  मेरे  चौथे  संशोधन
 का  यही  उद्देश्य  है  |

 मैं  माननीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इन  चार  संशोधनों  को  स्वीकार  कर  लें  ।

 डा०  राजेस्र  कुमारी  बाजपेयो  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  पेश  किए  गए  संशोधन  खण्ड  21
 के  बारे  में  हैं  और  मैं  उन्हें  एक-एक  करके  पढ़ना  चाहूंगी  |  मैं  कहना  चाहूंगी  कि  नियम  बनाने  जा  रहे

 मोटे  तौर  पर  निर्देश  दिए  गए  हम  नियम  तैयार  कर  रहे  हैं  जो  यहां  पर  कहे  गए  हमारे  कथन
 की  पुष्ि  करंगे  ।

 |

 श्री  संपद  शाहबुद्दीन  :  यदि  वह  कहें  कि  नियमों  में  इनका  ध्यान  रखा  जाएगा  तो  मैं  संतुष्ट  हो
 जाऊंगा  ।

 डा०  राजेसा  कुमारी  बाश्षपेग्नी  :  जी  हम  इसको  ध्यान  में  रखेंगे  ओर  इससे  हकारा  इरादा
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 मजबूत  होगा  ।  हम  इसे  ऐक  अत्यधिक  सफल  कानून  बनाने  जा  रहे  हैं  इसलिए  मैं  उनसे  अनुरोध  करती
 हूं  कि  वह  अपने  संशोधन  वापस  ले

 भरी  संयद  शाहबुद्दीव  :  मैं  मासनीय  मन्त्री  के  आश्वासन  पर  सभी  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सदस्य  को  अपने  धंशोधन  बापस  खेने  के  लिए  सप्ना  की
 अनुमति  है  ?

 अनेक  साननीय  सदस्य  :  हां  ।

 संशोधन  संक््या  11  से  14  सभा  की  अनुमति  से  बापस  लिए  गए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 छण्ड  21  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताथ  स्थोकृत  हुआ  ।

 खण्ड  21  विधेयक  में  लोड़  दिया

 खम्मापति  महोदय  :  खण्ड  22  ओर  23  के  लिए  कोई  संशोधन  नहीं  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  22  और  23  विप्तेयक  का  अंग  बने  ।''

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुआ  |

 खण्ड  22  और  23  विजेयर  में  जोड़  दिए

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  ।,  अधिनिम्सन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खण्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 डा ०  राजेमा  कभाही  बाजरेयी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 विधेयक  पारित  किया

 श्षापत्रि  प्रहोदप  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्त्रीकृत्त  हुआ  ।

 सभापति  भहोदय  :  अब  हम  अगले  विषय  पर  विचार  करेंगे  ।

 संशदोप  कार्य  सत्त्रालय
 में  राज्य  भस्त्रो

 सथा
 उद्योग  मम्बालय

 में
 रस़ावम  तथा  वेढ़ो-रहायज्

 विशाप्र में  पृफ़॒व  लस््ती  पौ०
 :

 यदि  सभा  की  सहमति  तो  हम  सबसे  पहले  विषय
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 अमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाच्षारपत्र  कमंचारी  की  16  1989

 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध
 विधेयक

 oe संदुया 10 पर  उऑ॒॒_॒ऑऑऑ---े

 संदुया  पर  विचार  शुरू  तत्पश्चात  विषय  संख्या  9  और  पर  विज्षार  किया  जा

 सकता  है  ।

 सम्मापति  महोदय  :  आप  विषय  संख्या  9  के  बजाए  विषय  संख्या  10  पर  पहले  विचार  करना

 भाहते  हैं  ।  क्या  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  हैं  ?

 अनेक  माननोथ  सदस्य  :  हम  सहमत

 श्भापति  महोदय  :  सब  सहमत  हैं  |  हम  पहले  विषय  संड्या  10  पर  विचार  शुरू  कर  सकते

 3.56  भ०  १०

 श्रमजोबी  पत्रकार  ओर  अन्य  समाचार  पत्र  कर्मंचारो  की  और

 प्रको्ण  उपबन्ध  विधेयक

 असम  सन््त्री  बिन्देशवरी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्ंचारी  की  और

 प्रकीर्ण  उपबन्ध  1955  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  ।”

 जैसाकि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  सरकार  ने  श्रमजीबी  पत्रकारों  और  समाचारपत्र

 एजेंसियों  के  क्मंचारियों  समेत  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारियों  के  मजदूरी  ढांचे  की  जांच  के  लिए
 समय  पर  मजदूरी  बोर्डों  का  गठन  किया  है  ।  इन  मजदूरी  बोर्डों  का  गठन  समाचारपत्र  कर्मचारी
 की  और  प्रक्नीणं  उपबन्ध  1955  के  अन्तर्गत  किया  गया  है  तथा  इसके  अनुसार  ही  वे
 कार्य  करते  हैं  ।  देश  में  तथा  समाचारपत्र  उद्योग  में  आर्थिक  परिस्थितियों  में  परिवर्तन  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  मजदूरी  बोर्ड  परिवतंन  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशें  करते  हैं  जिन्हें  इन  कर्मचारियों  की  सेवा  शर्तों  और

 मजदूरियों  के  सम्बन्ध  में  कार्यान्वित  किया  जाना  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  यह  सरकार
 श्रमिकों  के  कल्याण  के  बारे  में  कितनी  गम्भीर  इसी  के  अनुसरण  में  यह  प्रयास  किया  गया  है  कि

 समाचारपत्र  उद्योग  में  श्रमिकों  की  उचित  सेवा  शर्तों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उचित  समयावधि
 में  मजदूरी  बोडों  का  गठन  किया  पत्रकारों  और  गैर-पत्रकारों  के  मजदूरी  ढांचे  तथा  सेबा  की  शर्तों
 की  जांच  के  लिए  पिछली  बार  मजदूरी  बोर्डों  का गठन  जुलाई  और  1985  में  किया  गया  ।

 किसी  भी  बिलंब  जो  मजदूरो  बोर्ड  की  रिपोर्ट  के  प्रस्तुत  होने  के  पश्चात्  हो  सकता  कम

 करने
 के  अतिरिक्त  यह  भी  सुनिश्चित  करना  महत्वपूर्ण  है  कि  मजदरी  बोडों  के  काय॑  में  होने  थाले  विलंब

 को  यथासम्भव  कम  किया  इस  जांच  की  दृष्टि  से  कानून  और  प्रक्रिया  की  समीक्षा  करने  की
 आवश्यकता  है  कि  क्या  इन  कानूनों  में  किसी  प्रकार  का  परिवतंन  और  स्पष्टीकरण  सहायक  होगा  ।

 |  कर्मचारियों
 की

 ५
 मजदूरी  और  सेवा  शर्तों  के  सम्बन्ध  में  इन  मजदूरी  बो्डों  द्वारा  की  गई

 रिशों  की  जांच  के  अतिरिक्त  सरकार  ने  उपरोक्त  उद्देश्य  की  दृष्टि  से  अश्विसियम  के  विभिम्न-उपवस्धों
 का  भी  अध्ययन  किया  इस  अध्ययन  के  दौरान  हमने  देखा  है  कि  यद्यपि  नियमों  में  विशेष  परिबतंत
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 25  1911  श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 की  आवश्यकता  नहीं  है  इस  अधिनियम  में  कुछ  ऐसी  बातें  और  अबधा  रणायें  हैं  जिनकी  विभिन्न
 मजदूरी  बोर्डों  को  व्याख्याएं  भिन्न  हैं  ।  बिगत  मजदूरी  बोडों  की  रिपोर्टों  के  अवलोकन  से  स्पष्ट  गेता
 है  कि  ऐसी  कठिनाइयां  इन  मजदूरी  बोड़ों  के  कार्य  की  एक  विशेषता  बन  गयी  इस  अनभव  की
 दुष्टि  से  यह  विचार  किया  गया  कि  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  गलतफहमियों  और  बिवादों  को
 समाप्त  करने  के  लिए  अधिनियम  में  कुछ  संशोधन  किए  जायें  इससे  मजदूरी  बोर्ड  सुचारू  ढंग  से  कार्य  कर
 सकेंगे  । समय  यथासम्भव  कम  लगेगा  तथा  बोडों  के  सदस्यों  में  असहमति  भी  कम  होगी  ।

 4.00  भ०  १०

 निम्नलिखित  मुख्य  बातों  क ेलिए  अधिनियम  में  संशोधन  किया

 1.  वर्तेमान  अधिनियम  में  की  परिभाषा  औद्योगिक  विवाद  1947  में
 दी  गयी  विस्तृत  परिभाषा  के  अनुसार  स्पष्ट  करने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  अधिनियम
 में  मजदूरी  की  परिभाषा  सम्मिलित  की

 2.  विगत  अनुभव  से  स्पष्ट  है  कि  इस  बात  पर  विवाद  है  कि  क्या  इस  अधिनियम  में  मजदूरी
 की  परिभाषा  में  भत्तों  सहित  नये  जिनकी  मजदूरी  बोढ़ों  सिफारिश  करना  सम्मिलित  हैं  ।
 यद्यपि  कानून  में  स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  ऐसा  है  तथा  विगत  विवाद  की  दृष्टि  से  यह
 प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  मजदूरी  में  स्पष्टतः  भक्तों  समेत  नये  भत्तों  को  शामिल  करने  के  लिए  उपयुक्त
 संशोधन  किया  जाए  ताकि  मजदूरी  बोर्ड  मजदूरी  तथा  विभिन्न  वर्तमान  भत्तों  की  दरें  निर्धारित  और
 संशोधित  कर  सके  और  उनकी  समीक्षा  कर  सकें  तथा  नये  भक्तों  की  भी  सिफारिशें  कर

 3.  विगत  में  इस  बात  पर  विवाद  रहा  है  कि  क्या  मजदूरी  बोर्ड  अखिल  भारतीय  आधार  पर
 मजबूरी  निर्धारित  कर  सकते  हैं  अथवा  यह  उन  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  ऐसा  निर्धारण  क्षेत्रीय
 आधार  पर  यद्षपि  कानून  में  स्पष्ट  स्थिति  है  कि  मजदूरी  बोडों  को  अखिल  भारतीय  अथवा  क्षेत्रीय
 आधार  पर  मजदूरी  की  सिफारिश  करने  का  प्राधिकार  है  लेकिन  फिर  भी  यह  विद्याद  बना  हुआ  है  ।
 इसलिए  मामलों  को  स्पष्ट  करने  तथा  इस  विवाद  को  समाप्त  करने  के  लिए  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है
 कि  घारा  10(4)  के  अन्तगंत  यह  व्याख्या  सम्मिलित  की  जाये  कि  मजदूरी  बोडों  को  अखिल  भारतीय
 आधार  पर  मजदूरी  निर्धारित  करने  से  नहीं  रोका

 4.  धारा  के  अन्तर्गत  समाचारपत्र  प्रतिष्ठानों  की  परिभाषा  भी  विगत  में  चर्चा  का  विषय

 रही  है  ।  अब  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  सामान्य  नियन्त्रण  के  अन्तर्गत  समाचारपत्र  प्रतिष्ठानों  को
 जोड़ने  के  लिए  धारा  में  संशोधन  किया  जाये  तथा  सामान्य  नियस्त्रण  का  अर्थ  विस्तुत  किया  जाए
 ताकि  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाए  ताकि  मजबूरी  बोड़ों  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कठिनाई  न  हो  ।

 मानमीय  सदस्य  इस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  सभा  के  समक्ष  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधन
 कारी  प्रकृति  के  हैं  तथा  इन  संशोधनों  को  प्रस्तुत  करने  से  सरकार  का  उद्देश्य  मजदूरी  बोढों  के  कार्य
 को  सरल  बनाता  अनावश्यक  विधादों  तथा  इनकी  भिन्न-भिन्न  व्याक््या  को  रोकना  है  जिससे  उनके
 कार्यों  में  बाधा  पड़ती  हम  इन  संशोधनों  का  प्रस्ताव  समाचारपत्र  उद्योग  के  व्यापक  हितों  की  दृष्टि
 से  तथा  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कर  रहे  हैं  कि  श्रमजीवी  पत्रकारों  और  गंर-अ्रमजीबी  पत्रकारों  की

 मजदूरी  निर्धारित  करने  तथा  इसकी  समीक्षा  करने  के  सम्बन्ध  में  अपनी  बंधानिक  जिम्मेदारी  के  प्रति
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 अ्रप्तजीबी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की  16  !  989

 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 सरकार  के  प्रयासों  में  परिभाषाओं  के  जिनकी  इन  स्पष्टीकरणों  के  अभाव  में  भिन्न-भिन्न  ब्याद्यायें  को

 गयी  सम्बन्ध  में  अनावश्यक  और  निरथंक  बातों  के  फलस्वरूप  बाघा  न  पड़े  ।

 चूंकि  इन  संशोधनों  में  केवल  स्पष्ट  करने  वाली  बातें  कही  गयी  हैं  तथा  ये  बतंगान  कालून  में

 हनेशा  अन्तनिहित  रही  इस  संशोधन  विधेयक  के  लिए  एक  सरकारी  संशोधन  प्रस्तुत  करके  मैं  यह
 स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  प्रस्तावित  स्पष्टीकरण  की  हमेशा  मंशा  की  गयी  तथा  इसे  इस  अधिनियम  में

 सम्मिलित  समझा

 इन  शब्दों  के साथ  ही  मैं  इस  विधेयक  को  इस  सम्मानित  सभा  द्वारा  विचार  करने  तथा  पारित

 करने  के  लिए  प्रस्तुत  करती  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 जमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की  और  ग्रकीर्ण
 उपबन्ध  1955  में  और  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  बोलें  ।

 थी  जी  ०  एस०  बनातवाला  :  सभापति  बछावत'चेतन  बोढं  ने  अपनी
 सरकार  के  सुपुर्द  कर  दिया  मैं  आशा  करता  हूं  कि बछावत  वेतन  बोर्ड  की  सिफारिशें  सरकार

 के  बिचाराधीन  यह  बेहतर  होता  यदि  मंत्री  महोदय  विभिन्न  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  के  बिचारों
 से  हमें  अवगत  करा  क्योंकि  बछावत  वेतन  बोर्ड  की  सिफारिशों  की  बड़ी  आलोचना  की  गयी

 संवाददाता  इन  सिफारिशों  को  पूर्ण  रूप  से  अपर्याप्त  समझते  जबकि  अखबारी  प्रतिष्ठान  इसे
 उनेको  पूरी  तरह  से  पंग्  बनाने  वाला  सिफारिश  महसूस  करते  हैं  ।  इसके  इनमें  अत्याधिक
 तनाव  और  इस  तनाव  को  कायम  रखने  की  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  जा  सकती  ।  मुझे  उम्मीद  थी
 की  सरकार  शायद  आज  इस  वेतन  बो्ड  की  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  आगे  आकर  हमें  अपने  विचारों  की

 कुछ  जानकारी  प्रदान  तथा  क्या  सरकार  इनमें  किसी  प्रकार  का  संशोधन  करने  पर  भी  विद्या
 कर  रही  मैं  सरकार  से  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  इस  सम्बन्ध  में  शीघ्र  ही  अपना  निर्णय
 ले  और  अधिसूचना  जारी  जिससे  कि  सभी  प्रकार  का  तनाव  समाप्त  हो  सके  ।

 संवाददाताओं  द्वारा  भी  सिफारिशें  की  गई  हम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  न  ही
 माननीय  मन््त्री  जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  सभा  को  विश्वास  में  लेना  उचित  समझा  कि  वे  सिफारिशें  कौन
 सी  तथा  संवाददाताओं  की  उन  सिफारिशों  और  सुझावों  की  दिशा  में  सरकार  का  रवैया  क्या

 जैसांकि  मैंने  कहा  है  कि  विलंब  होने  से  कई  प्रकार  की  भ्रांतियां  पैदा  हो  गई  इस  विलंब  के
 परिणामस्वरूप  सरकार  द्वारा  निर्णय  लेने  में  ओर  अवश्यक  अधिसूचना  जारी  करने  में  और  विलंब
 होता  यदि  मैं  गलत  नहीं  तो  हमें  यह  आश्वासन  दिया  गया  था  कि  आवश्यक  अधिसूचना  वर्तमान
 सत्र  की  समाप्ति  से  पहले  जारी  कर  दी  हम  लोग  करीब-करीब  इस  सत्र  की  समाप्ति  पर  पहुंच
 शये  भौर  अब  शायद  एक  ही  कार्य  दिवस  बच  गया  इससे  पहले  की  सभा  समाप्त  हो  मैं  सरकार
 से  अनुरोध  करूंगा

 एन०  शऔरी०  रंगा  यह  कंसे  सम्भव
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 ओर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 को  जो  ०  एम०  बनातबाला  :  यह  भी  उनका  एक  आश्वासन  मैं  उन्हें  याद  दिला  रहा  हूं  कि
 अब  मात्र  एक  ही  कार्य  दिवस  शेष  रह  गया  अतः  उनके  निर्णय  की  जानकारी  सभा  समाप्त  होने  से
 पहले  दी  जाए  ।  ठीक  चाहे  प्रो०  रंगा  के  अनुसार  यह  सम्भव  नहीं  है  सरकार  द्वारा  विलंब
 के  कारण  अब  यह  सम्भव  नहीं  जिसे  सरकार  को  स्वीकार  करना  और  मैं  सरकार  से  यह
 अमुरोध  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  ओर  ज्यादा  बिलंब  नहीं  किया  जाना  इस  सम्बन्ध  में
 शीघ्रता  से  निर्णय  कर  सरकार  को  शीघ्र  ही  अधिसूचना  जारी  करनी  चाहिए  हारा  लिए  गए
 लिर्भय  की  जानकारी  हमें  शीघ्र  दी  जानी

 अधिनियम  में  संशोधन  के  लिए  अब  यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  और  माननीय  मन्त्री  जी  ने

 हमें  बताया  कि  इस  विधेयक  को  बछावत  आयोग  की  ही  सिफारिशों  के  आधार  पर  लाया  गया  इस
 अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  बछावत  रिपोर्ट  में  कई  सिफारिशें  की  गयी  हैं  ।  उनमें  से  केवल  कुछ
 ही  को  लिया  गया  बछावत  रिपोर्ट  में  की  गयी  अन्य  सिफारिशों  के  बारे  में  सरकार  मे  क्या  किया  ।
 इस  सम्बन्ध  में  हमें  नहीं  बताया  गया  हमें  इस  सम्बन्ध  में  यह  भी  नहीं  कहा  गया  कि  सरकार  का
 उन  संशोधनों  के  बारे  में  क्या  विचार  है  जिसे  बकछातत  आयोग  की  रिपोर्ट  में  सुझाया  भया  उदाहरण
 के  मैं  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  को  दर्शा  सकता  हूं  :  बछावत  बोड  ने  सुझाव  दिया  है  कि  विधेयक
 के  सुसंगत  तथ्यों  को एक  ठोस  आधार  देने  की  आवश्यकता  है  ।  जिस  रिपोर्ट  के  आधार  पर  आज  हमारे
 समक्ष  यह  विधेयक  वह  रिपोर्ट  स्वतः  दर्शाती  है  कि  यह  अधिनियम  अपने  आप  में  पूरा  होना  चाहिए
 और  इसमें  विषय  वस्तु  से  सम्बन्धित  सारी  बातों  का  पूरा  बिवरण  होना  चाहिए  ।

 इसलिए  बछावत  रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  इस  विशेष  क्षेत्र  में  व्यापक  विधेयक  आना  चाहिए  ।
 मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  रिपोर्ट  में  दिए  गए  सुझावों  के  कि  एक

 व्यापक  कानून  बनाया  जाए  और  किप्ती  अलग  विधान  और  संशोधन  पर  विश्वास  नहीं  किया  फिर
 भी  एक  व्यापक  विधेयक  हमारे  सामने  क्यों  नहीं  लाया  गया  ?  हमें  आशा  है  कि  रिपोर्ट  में  निहित
 सिफारिशों  मन्त्री  महोदय  और  सरकार  द्वारा  जल्द  ही  विधिवत  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया

 यह  कोई  नहीं  जानता  की  वह  अवसर  कब  आएगा  क्योंकि  महत्वपूर्ण  मवसर  हमारे  द्वारा  पहले  ही  ब्यर्थ

 किए  जा  चुके  सरकार  से  हमें  यह  अनुरोध  करना  चाहिए  कि  इस  सिफारिश  को  यथापेक्षित

 महत्व  दिया  जाना  चाहिए  और  हमें  एक  व्यापक  विधान  बनाना  चाहिए  जोकि  इस  विशेष  क्षेत्र  के  सभी
 मामलों  पर  विस्तार  से  निर्णय

 हमारे  सामने  स्वास्थ्य  ओर  जीवन  के  प्रति  जोथिम  का  भी  प्रश्न  बछावत  बोड्ड  ने  सुझाव  दिया

 है  कि  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेष  समिति  बनायी  जानी  मुझे  नहीं  मालूम  कि

 सरकार  ने  ऐसी  विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया  है  या  यदि  नहीं  किया  तो  क्या  सरकार  का

 ऐसी  समिति  बनाने  का  विचार  है  ?  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  को  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर

 ध्यान  देना  चाहिए  |  हमें  एक  विशेषश  समिति  का  गठन  करना  जो  सुरक्षा  के  उपायों  भोर

 जीवन  और  स्वास्थ्य  के  जोखिम  के  बारे  में  सुझाव  दे  सके  ।  साथ  कर्म  बारियों  और  उन  पर  आश्रितों

 का  चिकित्सा  बीमा  भी  समाचार्रों  के  प्र:तष्ठानों  द्वारा  किया  जाना  मैं  समझता  हूं  और

 हमें  ऐसा  कहा  गया  है  कि  पाकिस्तान  में  सुसंगत  कानून  में  ऐसे  उपबन्धों  का  प्रावधान  ऐसा  कोई

 कारण  नजर  नद्ीं  आता  जिससे  हम  पीछे  मैं  सरकार  से  इस  दिशा  में  अलग  उपाय  करमे  का

 अनुरोध  करूंगा  ।
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 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 ओवरटाइम  तथा  उसके  भुगतान  के  बारे  में  अध्ययन  करने  के  लिए  भी  एक  समिति  नियुक्त
 करने  का  सुझाव  दिया  गया  इस  समिति  को  यथाशीघ्र  गठित  किया  जाना  चाहिए  और  इस  विशेष
 प्रश्न  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ।

 बछावत  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशों  और  पेंशन  योजना  की  दिशा  में  यथाशीघ्र  कार्यंबाही
 सम्बन्धी  मुख्य  मुद्दा  अभी  रह  गया  उद्योग  में  विद्यगान  भ्रांतियों  को  दूर  करने  तथा  विभिन्न  सिफारिशों

 को  शीघ्रता  से  लागू  करने  के  सरकार  को  यह  सुझाव  भी  दिया  जा  सकता  है  कि  इस  अधिनियम

 को  संविधान  की  नवीं  अनुसूची  में  रखा  जाना  चाहिए  ।  संवाददाताओं  और  उनकी  सोसाइटियों  से  आने

 बाले  सुझावों  पर  सरकार  द्वारा  गम्भी
 रता  से

 विचार  किया  जाए  ।  निस्संदेह  ऐसे  समाचारपत्र  प्रतिष्ठान

 हैं  जो इसकी  आलोचना  कर  रहे  हैं  और  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  समाचारपत्रों  को  पंग्रु  बना

 विशेषकर  यह  सिफारिशें  ऐसे  समय  में  आयी  जब  अखबारी  कागज  की  कोमतों  में  जोरदार  वृद्धि  हुई

 है  ।  जहां  तक  इस  अथबारी  कागज  के  मूल्य  में  वृद्धि  का  प्रश्न  है  तो  इसमें  सरकार  के  विचारों  से

 मती  हो  सकती  है  ।

 ब्रो०  एन०  जी०  रंगा  :  समाचार-पत्रों  की  कीमत  के  बारे  में  क्या  विचार  है  ?

 ही  जी०  एम०  बनातवाला  :  यह  उपभोक्ता  को  सहना  पड़ता  इसे  हमें  और  आपको

 ही  बहन  करना  होगा  और  सरकार  को  भी  इस  मामले  में  हमारी  परेशानी  समझनी  चाहिए  ।

 बेतन  निर्धारित  करने  के  लिए  नये  और  आधुनिक  तरीके  अपनाए  जाने  चाहिएं  तथा  योग्यता

 तथा  अनुभव  दोनों  को  मान्यता  दी  जानी  विशेषकर  समाचार-पत्र  उद्योग  के  लिए  ऐसा  किया

 जाना  चाहिए  और  इसलिए  इन  बातों  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  और  इसलिए  समाचार-पत्र

 उद्चोगों  के  लिए  वेतन  निर्धारण  के  इस  नए  प्रश्त  पर  विशेषज्ञों  द्वारा  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमारे  यहां  बड़े  छोटे  समाचारपत्र  और  मझौले  समाघारपत्र  और  मैं  क्षेत्रीय

 भाषाओं  के  समाचारपत्रों  क ेलिए  सरकार  से  अनुरोध  अर्थात्  ऐसे  समाचारपत्र  जिनका  प्रकाशन

 अंग्रेजी  से भिन्न  भाषा  में  होता  है  ।  उन्हें  सरकार  से  उचित  सहायता  की  आवश्यकता  वास्तव

 एक  लोकतन्त्र  के  अन्तर्गत  समाचारपत्रों  का  सरकारी  सहायता  पर  निर्भर  रहना  युक्तिसंगत  नहीं  है  ।

 लेकिन  इस  विशेष  क्षेत्र  में  भी  अनेक  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  इतर  सभी  सिफारिशों  की  जांच  किए  बिना

 बिभिनन  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  छोटे  समाचारपत्रों  में--अन्य  भाद।ओं  में--उर्दू  क ेसमाचारपत्रों  तथा  इनकी

 समस्याओं  पर  सरकार  द्वारा  उचित  बिचार  किया  जाना  चाहिए  ।  मैंने  उर्दू  समाचारपत्रों  का  उल्लेख

 किया  इस  समय  मुझे  सरकार  का  ध्यान  एक  मामले  की  ओर  दिलाना  आर्थात्  कातियों  के

 सम्बन्ध  मैं  समझता  हूं  कि बछावत  आयोग  की  रिपोर्ट  ने  कालियों  को  गेर-पत्रकार  मानकर  एक

 गम्भीर  भूल  की  यह  निश्चय  ही  अन्याय  है  ।  सुलेखन  में  सुरुयात  व्यक्तियों  को  श्रमजीबी  पत्रकार

 माना  जाता  है  ।  यह  कातिब  भी  उसी  प्रकार  के  हैं  जो  सुलेखन  में  सुख्यात  वे लगभग  इसी  श्रेणी  में

 आते  यह  एक  गम्भीर  भूल  मैं  क्या  कह  सकता  हूं  कि  कातिब  समस्त  उर्दू  पत्रकारिता  का  अभिन्न

 अंग  अतः  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  इस  गलती  को  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।  आज  कातिबों  की  क्या

 स्थिति  है  ?  उनसे  दैनिक  मजदूरी  पर  काम  करवाया  जाता  है  ओर  उन्हें  कोई  लाभ  प्राप्त  नहीं  होता  है  ।

 इन  सब  से  बढ़कर  यह  सबसे  बड़ा  अन्याय  है  कि  जिन  सिफारिशों  के  आधार  पर  कातिबों  को  श्रमजीबी
 पत्रकार  नहीं  माना  जाता  है  ।  अतः  मैं  यह  कहता  हूं  कि सरकार  को  इन्हें  भी  श्रमजीबी  पत्रकार  मानना

 चाहिए  और  इस  गलती  को  दूर  करना  चाहिए  ।
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 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 प्रशिक्षण  के  लिए  भी  आवश्यक  प्रवन्ध  किए  जाने  चाहिएं  ताकि  वे  अपनी  कला  में  और
 कर  सकते  हैं  ।  मैंने  सुना  है  कि  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  परियोजना  है  और  विश्व  बेक  ने
 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  2800  लात  पाउण्ड  की  वित्तीय  सहायता
 देना  स्वीकार  किया  इस  विशेष  योजना  में  कातिबों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  भी  कुछ  काम  किया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  कातिबों  की ओर  से  यकालत  करूंगा  कि  न  केवल  इस  गलती  को  दूर  किया  जाए  और  इन्हें
 श्रमजीवी  पत्रकार  माना  जाए  परन्तु  हमारे  कातिबों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  और  इस  कला
 के  विकास  के  लिए  भी  उचित  व्यवस्था  की  जानी

 इन  शब्दों  के  मैं  सरकार  से  एक  बार  निवेदन  करता  हूं  कि  उचित  अधिसूचना  जारी
 करने  के  लिए  शीघ्र  उपाय  किए  जाएँ  ।  कृपया  हमें  भी  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  निर्णय  से
 अवगत  कराएं  और  विभिन्न  पत्रकारों  से  प्राप्त  विभिन्न  निवेदनों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  परिवर्त॑नों  के
 सम्बन्ध  में  अवगत  कराएं  ।

 थी  पी०  आर०  क्रुमारमंगलम  :  सभापति  आरम्भ  में  मैं  मन्त्री  महोदय  को
 सदन  में  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 श्री  बनातवाला  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  पत्रकारों  को  यह  आश्वासन  दिए  गए  थे  कि  बछावत
 रिपोर्ट  पर  अनुवर्ती  काम  का  मामला  इस  अधिवेशन  की  समाप्ति  से  पूर्व  ही  पूरा  होगा  |  हम  विधेयक
 की  प्रतीक्षा  में  थे  और

 पिछले  सप्ताह  जब  हमने  देखा  कि  विधेयक  प्रकाशित  हुआ  तो  हमें  प्रसन्नता
 हुई  ।  किन्तु  फिर  विधेयक  पढ़ते-पढ़ते  मैंने  देखा  कि  यह  एक  ऐसा  विधेयक  है  जो  केवल  भविष्य  में  लागू
 होगा  और  इसका  कोई  पृबंब्यापी  प्रभाव  नहीं  होगा  और  इसी  कारण  से  मैंने  एक  संशोधन  भ्रस्त॒त  किया
 है  जिसमें  यह  उपबन्ध  है  कि  जिसके  अनुसार  इसे  |  1985  से  लागू  किया  जा  सकता  मैंने  ऐसा
 क्यों  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  मन्त्री  महोदय  समझ  जाएंगे  कि  मैंने  ऐसा  क्यों  किया  यह  बात  स्पष्ट
 है  कि  वेतन  बोर्ड

 का
 गठन  1985  में  किया  गया  था  और  इसकी  सिफारिशों  को  केवल  1989  से

 कारों  लागू करना  तो  पत्र  के  साथ  मजाक  होगा  ।  4

 सभापति  मैं  समझता  हूं  कि  आपके  माध्यम  से  यह  उचित  होगा  कि  पत्रकारों  का
 प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सभी  संगठन  चाहे  यह  पत्रकारों  का  राष्ट्रीय  संघ  है  या  भारतीय  श्रमजीबी
 पत्रकार  संघ  उन्होंने  इकट्ठे  यह  कहा  है  कि  वे  बछावत  आयोग  रिपोर्ट  नहीं  से  सन्तुष्ट  नहीं  वास्त
 में  जब  बछावत  रिपोर्ट  और  अन्तरिम  सहायता  के  सम्बन्ध  में  अन्तरिम  सिफारि  शे  याषीं
 मन्त्री  महोदय  को  याद  होगा  कि  उस  समय  बहुत  शोर  मचा  था  जब  बहुत-से  संसद  सदस्य  उन  पत्रकारों के  साथ  मिल  गए  कि  यह  केवल  बहाना  है  और  कुछ  नहीं  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  उससे
 थोड़ा  अच्छा  रहा  है  किन्तु  इससे  पत्रकारों  को  आकांक्षाएं  और  आशाएं  पूरी  नहीं  हुई

 लि

 4.25  म०  १०

 सोमनाथ  रण  पीठासोन

 मन््त्री  से  निवेदन  किया  है  ।
 उन्होंने

 श्रम  राज्य  मन्त्री  से  चर्चाएं  की  और  महंगाई  भत्ते  जंसे
 मु्ो  पर  जिनकी  उन्होंने  मांग  की  है  अत्यन्त  न््यायसंगत  हैं  कि  उन्हें  घौधे  वेतन  आयोग  के  आधार  पर
 भुगतान

 किया  जाए  ।  जिस  निष्प्रभावन  की  सिफारिश  बोड  में  को  गई  है  बह  कम  से  कम  एक  पीढ़ी

 सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  पत्रकारों  ने  प्रधानमन्त्री  से  निवेदन  किय
 उन्होंने

 यह  दन  किया
 उन्होंने
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 श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कमंचारी  की  16  1989

 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 पुरानी  यदि  कोई  केवल  1250  तक  के  स्तर  तक  100  प्रतिशत  निष्प्रभावन  को  बात  करता

 तब  तो  मैं  यही  कह  सकता  हूं  कि  मह  एक  पीढ़ी  पुराना  यह  निश्नय  ही  दुबे  जी  के  समय  से  भी  नहीं
 मिलता  है  जब  वह  हमारे  भारतीय  राष्ट्रीय  व्यापार  मजदूर  संघ  के  अध्यक्ष  फिर  भी  बे  कहते  कि

 1250  के  100  प्रतिशत  निष्प्रभावन  के  लिए  1250  का  स्तर  अर्थहीन  यह  सुझाव  भी  दिया  गया

 है  और  सिफारिें  भी  की  गई  पत्रकारों  ने  निवेदन  किया  है  कि  चौथे  वेतन  आयोग  की  दर  अपनाई

 जाए  क्योंकि  यह  अधिक  कुशल  और  न्यायसंगत  हैं  ।  यदि  सरकार  चौथे  वेतन  आयोग  को  अपने

 चारियों  क ेलिए  उचित  समझ  सकती  तो  यह  कम  से  कम  पत्रकारों  को  सरकारी  कम्मंचारियों  के

 बराबर  क्यों  नहीं  समझ  सकती  है  ?  मैं  यह  मांग  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  उन्हें  श्रेष्ठ  माना  किन्तु  कम

 से  कम  बराबर  तो  मान  लिया  जाए  ।

 वूसरा  प्रश्त  यह  है  कि  अनेक  सिफारिशें  ऐसी  हैं  जिनके  अनुसार  वेतनमानों  में  40  प्रतिशत  वृद्धि
 से  श्रमजीबी  पत्रकारों  को  केवल  कॉलेज  लेक्चरारों  के  बराबर  वेतन  मिलेगा  ।  आजकल  के  पत्रकारों  की

 स्थिति  का  प्रश्म  उठता  इनकी  ओर  केवल  आना  और  पाई  की  दृष्टि  से  नहीं  देखा  जाए  ।  यह
 भी  देखा  जाना  भाहिए  कि  क्या  पत्रकारों  को  द्वितीय  श्रेणी  के  ऐसे  नागरिक  माना  जाए  अथवा  उन्हें
 अन्य  अन्य  व्यक्तियों  के  बराबर  माना  जाए  जो  श्रमिक  वर्ग  के  हैं  ?

 सभी  जानते  हैं  कि  प्रेस  की  स्वतन्त्रता  के  नाम  पर  कितने  पत्रकार  सामंत  वास्तव  में  श्रमजीबी
 पत्रकारों  का  काम  कर  रहे  कोई  समझ  सकता  है  कि  यदि  यह  एक  छोटा  क्षेत्रीय  समाचार-पत्र
 अथवा  छोटा  समाचार-पत्र  किन्तु  जो  पत्र  बहुत  से  दशकों  से  चले  आ  रहे  हैं  और  लाभ  कमा  रहे  हैं
 वे  अपने  पत्रकारों  को  थोड़ी  सी  दयमीय  राशि  देते  हैं  और  उन्हें  बह  नीति  सुनाते  हैं  जो  बहु
 पत्र  अपनाएगा  |  हाल  ही  में  आई०  एन०  एस०  ने  कहा  कि  वे  ऐसा  नहीं  कर  सकते  मैं  सरकार  का
 ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  वे  इन  दिखावटी  आंसुओं  के  जाल  में  न  फंसे  जो  के
 अखबारी  कागज  के  मूल्यों  में  तथाकथित  वृद्धि  पर  बहाते  यंदि  कीई  इस  पर  समाचारपत्र  उद्योग
 की  लाभप्रदता  की  तुलना  में  अन्य  उद्योगों  के  शुद्ध  मूल्य  की  प्रतिशत  पर  तुलनात्मक  दृष्टि  से  गौर  करें
 तो  आपको  पता  चलेगा  कि  प्रसिद्ध  जिसके  शेयर  काफी  ऊंचे  का  शुद्ध  मूल्य  प्रतिशत  7.3  है
 जबकि  समाचारपत्रों  का  शुद्ध  मूल्य  प्रतिशत  13.57  यदि  आप  ऐशोसियेटेड  सीमेन्ट  को  लें  तो  देखेंगे
 कि  हसका  लाभ-प्रतिशत  शुद्ध  मूल्य  प्रतिशत  के  मुकाबले  9.7  है  जबकि  समाचारपत्रों  का  13.57
 यदि  आप  शुद्ध  मूल्य  के  मुकाबले  लाभ  पर  गौर  करें  तो  समाचारपत्र  उन  सबसे  उत्तम  उद्योगों  में  से  है
 जिसे  कोई  भी  शुरू  कर  सकता  है  क्योंकि  आप  अपने  कर्मचारियों  को  कम  बेतन  दे  सकते  उतका  शोषण
 कर  सकते  उन्हें  धमका  सकते  हैं  या  यूं  कहें  कि  आपको  समाचारपत्रों  की  स्वतन्त्रता  के  नास  पर  ऐसा
 करने  फी  सं्वंधानिक  गारंटी  यदि  कोई  भी  शुद्ध  लाभ  या  कर  से  मुक्त  लाभ  पर  उत्पादन  के  प्रतिशत
 के  रूप  में  गौर  करें  तो  पता  चलेगा  कि  यह  भारतीय  तेल  निगम  के  सम्बन्ध  में  केवल  2.79  प्रतिशत

 हिन्दुस्तान  टाईम्स  के  सम्बन्ध  में  यह  13.22  प्रतिशत  है  तथा  इण्डियन  एक्सप्रेस  बम्बई  के  सम्मम्ध  में
 16.65  प्रतिशत  मैं  आपको  केवल  कुछ  आंकड़े  यह  विखाने  के  लिए  दे  रहा  हूं  कि  मालिकों  के  इस

 दावे  का  कोई  भी  औचित्य  नहीं  है  कि  उनके  पास  घन  नहीं  है  और  यदि  बछावत  आयोग  की  रिपोर्ट
 को  कार्यान्वित  किया  जाता  है  तो  उन  पर  बहुत  बोझ  पड़  यह  वह  सबसे  बड़ा  झूठ  है  जोकि
 बोला  जा  सकता  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  कार्यान्वयन  की  तारीख  उचित  ओर  सुध्ंगत  होनी  चाहिए  ।

 समानता  और  निष्पक्ष  भ्यवहार  अपेक्षा  करता  है  कि  सभी  वर्ग  के  समाचारपत्रों  के  सम्बन्ध  में  यह  एक
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 25  1911  )  श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 भौर  प्रकीर्ण  उपबर्ध  विधेयक

 समान  रूप  से  लागू  होता  चाहिए  ।  निःसंदेह  यह  बात  बहुत  छोटे  समाचारपत्रों  के  मामले  में  न््थायोचित
 होगी  कि  उनमें  विभेद  रखा  जाए  तथा  उन्हें  थोड़ी  राहुत  दी  जाए  ।  राष्ट्रीय  स्तर  के  सभी  प्रमुख
 समाचारपत्रों  के  बीच  तो  कम  से  कम  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  इसी  तरह  के  बीच  भी

 -  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  जाना

 अभी  तक  जो  तरीका  अपनाया  जा  रहा  था  बह  कानूनी  प्रक्रिया  और  अन्य  विधियों  से  -

 न्वयन  में  विलम्ब  करने  का  मेरी  सरकार  से  अपील  है  और  विशेष  रूप  से  माननीय  श्रम  मंती  गे
 अपील  है  जो  स्वयं  मुख्यमंत्री रहने  के  अल्लाबा  ऐसे  केन्द्रीय  मंत्री  और  प्रसिद्ध  मजदूर  नेता  रह  चुके  हैं---मुभे
 मालूम  है  कि  उन्होंने  एक  समय  हसी  स्थान  से  जहां  पर  खड़े  हैं  श्रमजीवी  पत्रकारों  के  पक्ष  में  अपनी
 आवाज  उठाई  थी--अब  उत  पर  केन्द्रीय  मन्त्री  के  पद  का  प्रभाव  नहीं  होना  चाहिए  ।  यह  बाबरस  भले

 ही  शक्तिशाली  हो  सकता  है  लेकित  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  मांग  काफी  उचित

 मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  स्वयं  मानतीय  मन््त्री  सरकारी  तौर  पर  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए
 जो  संशोधन  लाए  हैं--सरकारी  संशोधन--यह  संशोधनकारी  विधेयक  अधिनियम  बनने  की  तारीख  से

 ही  लागू  हो  स्वागत  योग्य  अधिनियम  के  अन्तग्रंत  अधिसूचना  में  कतिपय  अड़चर्ने
 हैं  ।  इसकी  वजह  से  एक  सुझाव  हस  सभा  में  श्री  बनातबाला  द्वारा  रखा  गया  था  कि  इसे  नवीं  अनुसूची
 में  रखा  मैंने  पहले  भी  एक  और  सुझाव  दिया  था  और  बह  यह  था  कि  अमजीबी  पत्रकारों  की
 सेवा  की  शर्तों  को  अधिनियम  की  अनुसूची  के  रूप  में  लिया  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  कुछ  कानूनी
 अड़चनों  की  वजह  से  यह  करने  की  स्थिति  में  नहीं  कुछ  भी  हो  अधिसूचना  प्रकिया  में  इतना
 बिलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  कि  अछाबत  आयोग  ने  जो  भी  कार्य  पांच  बर्षों  में  किया  है  वह  बेकार  हो
 जाए  और  उसका  मजाक  ही  बन  आज  जरूरत  तुरन्त  कार्यबाही  करने  की  कम  से  कम  उन

 जिन  पर  बछावत-आयोग  ओर  श्रमजीवी  पत्रकार  संघ  के  बीच  कोई  विवाद  नहीं  को  तो
 आजध  अधिसूचित  किया  यदि  आज  नहीं  तो  कल्न  तो  उन्हें  अधिसूचित  किया  लेकिन  इस
 बात  का  वायदा  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पहले  किया  जाए  कि  सिफारिशों  को  कार्यान्वित  कर  दिया

 जाएगा  और  अन्य  सुधारों  को  जिन  पर  मैं  समझाता  हूं  सरकार  विज्ञार  दोनों  पक्षों  को  नोटिस
 देगे  की  पूरी  प्रक्रिया  को  निभाकर  अधिसूचित  किया  इस  नोटिस  को  स्थयं  इसके
 प्रयोजन  को  ही  नष्ट  करके  मालिकों  हारा  हथियार  के  रुप  में  इस्तेमाल  नहीं  किया

 मैं  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  मैं  यह  कहते  हुए  समाप्त  करना  चाहता  हूं  कि

 पहली  बार  सरकार  का  श्रमजीबी  पत्रकारों  की  सहायता  करने  के  लिए  सकारात्मक  रवैया  है  और  हम
 इसका  स्वागत  करते  हैं  ।  हम  केवल  यह  चाहते  हैं  कि  किसी  लम्बी  कानूनी  प्रक्रिया  की  बजह  से  यह
 प्रयास  बेकार  नहीं  जाए  और  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सभी  कदम  उठायेगी  कि  ऐसा  नहीं
 हो  पाए  तथा  श्रमजीबी  पत्रकारों  की  आशा  मभौर  आकांक्षाएं  पूरी  हो  सकेंगी

 ।

 भरी  अजीज  क्रेशी  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  खड़ा  हुआ  हूं
 ओर  मुझसे  पहले  हमारे  काबिल  दोस्ते  जनाब  बनातवाला  साहब  ते  और  श्री  कुमारभंगलम  ने  बहुत
 कॉजिलियंत  औरें  बीशंते  के  सांथ  इस  विस  पर  अपने  स्यालात  का  इमह्वार  किया  मैं  उर्मेके  अज्यात
 भर  क्ष्यांसांते  की  ताईद  करते  समर्थन  करते  हुए  घोड़े  समय  के  अन्दर  कुछ  आपसे  कहना  चाहूथा  ।



 अमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 की  कब

 16  1989
 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 बनातवाला  साहब  ने  अभी  उर्दू  अखबारों  का  जिक्र  किया  मैं  चाहता  था  कि  जब  उर्दू
 अखबारों  की  चर्चा  कर  रहे  थे  तो  कम  से  कम  उन  हालात  का  भी  वे  जिक्र  करते  जिन  हालात  के  तहत
 हुर्द  अखबारों  में  वह  जिन  पर  जनेलिस्ट  होने  का  इल्जाम  जो  जनेलिस्ट  कहलाए  जाते  कहे
 जाते  हैं  और  जिनका  एक्सप्लायटेशन  जिस  तरह  इस  मुल्क  में  हो  रहा  शायद  किसी  और  जुबान  के

 अखबार  स्रें  इतना  एक्सप्लायटेशन  किसी  दूसरे  पत्रकार  किसी  जनंलिस्ट  का  नहीं  हो  पाता  ।  मैं

 चाहता  था  कि  उनकी  उनकी  कंडीशंज  का  भी  जिक्र  करते  जिन  कंडीशंज  के  अन्दर  इन  उतू
 अखबारात  के  जनलिस्ट्स  को  अपने  दफ्तरों  अपने  अखबारों  में  काम  करना  पड़ता  है  ।

 इस  बिल  जिसकी  कुमारमंगलम  जी  ने  चर्चा  की  और  जो  बातें  अगर  इस  बिल  पर

 बिना  कोई  देरी  किए  हमने  अमल  किया  तो  यकीनी  तौर  पर  उन  बहुत  से  अखबार  गरीबी
 कारों  की  अन्धेरी  जिंदगी  में  रोशनी  की  किरण  आयेगी  जिससे  कि  अभी  तक  वे  महृरूम  रहे

 सभापति  यह  बदकिस्ती  की  बात  है  कि  फ्रीडम  आफ  द  प्रेस  के  नाम  पर  बहुत  से  अखबार
 वालों  जनंलिस्ट्स  जोकि  किसी  जमाने  में  एक  बहुत  ही  मुकहस  प्रोफेसन  माना  जाता  इस  पेशे

 को  बदनाम  किया  है  ।  इस  पेशे  में  बहुत  से  लोग  दाखिल  हो  गए  हैं  जो  कि  मौकापरस्त  लोग  हैं  ।  यह
 पेशा  एक  बहुत  ही  इज्जत  की  चीज  कहा  जाता  था  लेकिन  अब  हस  जनेलिस्ट्स  के  पेशे  में  यलो  जनेलिस्ट्स
 के  आने  से  कुछ  लोगों  ने  इसको  बदनाम  किया  मैं  चाहूंगा  कि  मंत्री  जी  जब  इस  बिल  को  लागू  करें
 तो  इन  बातों  पर  भी  ध्यान  दें  कि  इस  पेशे  का  जो  असली  मकसद  है  वह  पूरा  हो  और  पत्रकारिता  और

 जमेलिज्म  के  नाम  पर  जो  ब्लेकमेलिंग  का  काम  करते  लोगों  को  धमकाने  का  काम  करते  पैसा
 कमाने  का  काम  करते  और  पेशे  की  बदनाम  करते  उन  पर  रोक  लगायी  जा  सके  ।

 सभापति  यहां  पर  बड़े-बड़े  अखबार  वालों  की  बात  कही  उन  अखबार  वालों  की  जो
 कि  फ्रीडम  आफ  प्रेस  के  लाम  पर  अपने  एम्पलाईज  पत्रकारों  को  कम  पेमेंट  करते  अन्डर  पेमेंट
 करते  उन  पत्रकारों  की  शिकायत  को  दूर  करने  के  लिए  यह  बिल  काफी  नहीं  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि
 सरकार  आगे  आए  ओर  बड़े  अखबारों  के  मालिकों  के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाये  और  जनंलिस्ट्स  को

 पूरा-यूरा  प्रोटेक्शन  दे  |  आपके  बिल  का  जो  उद्देश्य  है  वह  उद्देश्य  इस  बिल  से  पूरा  नहीं  होता  ।  मैं  मंबी
 जी  अनुरोध  कहूंगा  कि  जल्दी  से  वह  एक  ऐसा  बिल  अगर  इस  सेसन  में  वह  बिल  लाना  मुमकित
 न  हो  तो  आडिनेंस  इशु  करे  और  इन  अखबार  वालों  को  इनके  मालिकों  से  पूरा-पूरा  प्रोटेक्शन  सरकार
 के  द्वारा  इन  जनेलिस्ट्स  को  मिले  ।

 जहां  और  बहुत  सी  बातें  कही  वहां  यह  बात  भी  कही  गयी  ।  बहुत  से  बड़े  अखबार  बड़े
 जोर-शोर  से  सारे  हिन्दुस्तान  में  निकाले  गए  और  उनकी  काम्पलीमेंटटी  कापीज  हर  एम०  हर
 सांसद  को  भेजी  जाती  है  ।  बड़े-बड़े  बिजनस  हाऊसिज  के  अन्दर  यह  चीज  दाखिल  हो  रही  है  और  यह
 बहुत  से  लोगों  की  विरासत  बनती  जा  रही  मैं  समझता  हूं  कि  इनकम  वेल्थ  टेक्स  या  दूसरे
 इस  किस्म  के  टेक्सिज  से  बचने  के  लिए  ये  सारे  हथकंडे  अपनाए  जाते  मैं  चाहूंगा  कि सरकार  इस
 ओर  भी  ध्यान  दे  और  इन  हरकतों  को  रोकने  के  लिए  भी  कानून  बनाये  ।

 मैं  अपने  पत्रकार  भाहयों  का  पूरा-पूरा  समर्थन  करते  हुए  यह  कहना  चाहूंगा  कि  सरकार
 कारिता  के  मुकदुस  पेशे  की  भोर  पूरा  ध्यान  दे  |  जो  लोग  इस  पेशे  को  एक  मुकहस  पेशे  के  तौर  पर
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 25  1911  श्रमजीबी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 और  प्रकीर्ण  उपबसध  विधेयक

 अपनाये  हुए  हैं  अयर  उनकी  हालत  पर  पूरा  गौर  किया  जाए  तो  यह  इस  मुल्क  के  अन्दर  एक  बहुत  बड़ी
 बात  जो  लोग  पत्रकार  रह  कर  सारी  जिंदगी  इस  पेशे  में  लगकर  मुल्क  की  सेवा  करते  रहे  हैं  वे*
 मायूस  न  सरकार  को  इस  पर  गौर  कर  उनको  प्रोटेक्शन  देना  वे  सच्छे  और  नेक  लोग
 सरकार  को  सेहतमन्द  जर्मलिज्म  के  लिए  ऐसे  लोगों  को  पूरा  संरक्षण  देना  होगा  ।  ताकि  ऐसे  सच्छे  और
 नेक  लोग  इस  पेशे  में  काम  करते  रहें  ।

 मैं  इस  मौके  पर  इस  बिल  की  ताईद  करते  हुए  अपने  पत्रकार  भाहयों  के  लिए  जो  उद्ूਂ  के
 शायर  फैज  अहमद  फैज  ने  कहा  बहू.कहना

 रात  की  सरमगर्मी  को  बरकरार

 यह  अंधेरा  तो  सुबह  का  घुंघलका
 सुबह  होने  ही  बाली  है
 अरे  बेचेन  मन  हस्तजार  तो  कर  ।

 की  दामोदर  पाण्डे  :  सभापति  जो  बिल  माननीय  श्रम  मन््त्री  जी  ने  सदन  के

 सामने  प्रस्तुत  किया  उसका  मैं  तहेदिल  से  स्वागत  करता  हालांकि  यह  बिल  देखने  में  बहुत
 साधारण  सा  लगता  है  ओर  मालूम  पड़ता  है  कि  कुछ  थोड़ा  सा  काम  कर  देने  से  पत्रकार  भाइयों  की

 स्थिति  लेकित  उसके  दूरगामी  परिणाम  हैं  मौर  ऐसी  मैं  आशा  व्यक्त  करता  हूं  ।

 सभापति  जी  आप  जानते  होंगे  कि  बेज  बोर्ड  का  प्र  योग  अपने  देश  में  इससे  पहले  कई  बार  हुआ
 लेकिन  उद्योगपतियों  को  हठधर्मी  की  बजह  से  बेज  बोर्ड  का  प्रयोग  सफल  नहीं  हो  सका  ।  1970  से

 पहले  बहुत  से  उद्योगों  में  वेज  बोर्ड  स्थापित  हुए  थे  मभौर  इनके  अध्यक्ष  ज्यादातर  भ्यायविद  जोकि

 सारी  स्थिति  को  जानते  थे  ।  इनमें  श्रमिक  तथा  मैंनेजमेंट  के  प्रतिनिधि  भी  जहां  तक  यूनेनिमस
 जजमेंट  भी  लोगों  ने  लेकिन  उसको  ज्ञागू  करने  में  बहुत  तरह  की  मनमानी  की  बहुत  तरह
 की  आलाकानी  की  कानून  में  व्यवधान  पैदा  किए  नतीजा  यह  हुआ  कि  वर्षों  तक  मामला

 सुप्रीम  कोर्ट  में  इधर  उधर  टलता  एक  न  एक  वहाना  करके  किसी  तरह  से  वेज  बोर्ड  के

 प्रयोग  को असफल  करने  का  भ्रयास  किया  जाता  रहा  ।  बहुत  से  ऐसे  उद्योग  जो  खुद  सक्षम  जिनके

 मजदूर  सक्षम  अपने  उद्योग
 से

 वे  मनवा  सकते  दबाव  रखना  चाहते  हैं  और  सरकार  भी  उनकी

 मदद  करती  उस  हालत  में  बेज  बोर्ड  की  पद्धति  हटाकर  आपसी  बातचीत  के  जरिए  वेतन  और  सेवा

 शर्तों  को  तय  करने  के  लिए  सरकार  ने  भी  बढ़ाबा  दिया  कि  ट्रेड  यूनियन  से  आपसी  बातचीत  और

 समझौते  से  मामला  तय  हो  आपसी  समझौते  को  काफी  बढ़ावा  दिया  मगर  अखबार  के  मालिक

 थोड़ी  सी  भी  सदूभावना  का  परिचय  देते  तो  शायद  बहां  का  काम  आसान  हो  सकता  लेकिन  उनके

 मन  में  हमेंशा  एक  विचित्र  भावता  फैली  रही

 बहुत  से  भाइयों  ने  किस  तरह  की  भावना  आज  हो  गई  बड़े-बड़े  अखबार  के
 मालि

 उन्होंने  जिस  उच्चोग  को  शुरू  किया  जिस  औद्योगिक  समूह  की  स्थापना  की  से  हि
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 अ्रमजीबी  पत्रकार  और  अत्य  समाचा  र॒पत्र  करमंचारी  की  शर्त  )  16  1989

 और  प्रकीर्ण  उपबसध  विधेयक

 उनका  लगाव  नहीं  बुनियादी  लगाव  नहीं  लेकिन
 अखबार

 के  प्रति
 लगाव  बड़  गया  ।

 सभी  लोग  अपना-अपना  अखबार  निकालने  लगे  ।

 &  अप
 अखबार  सिर्फ  मुनाफे  का  काम

 नहीं  बल्कि  अखबार  के  माध्मम  से  समाज  और  सरकार  को  ल  भी  करते  पत्रकारों  की

 सेवा  के  बल  पर  अखबार  चलता  जिनकी  मेहनत  से  अखबार  चलता  जो  अपना  जीवन  अपित  करके

 अखबार  की  प्रतियोगिता  में  शामिल  उसको  बढ़ाते  उनका  इतना  शोषण  किया  जाता  उनको

 इतने  गलत  डायरेक्शंस  दिए  जाते  गलत  रास्ते  पर  चलने  की  प्रेरणा  देते  हैं  और  अगर  वे  गलती  से

 उतका  पालन.न  करें  तो  उनका  शोषण  करते  शोषण  सिर्फ  तन्ख्वाह  के  मामले  में  ही  नहीं
 उमका  शोषण  बहुत  तरह  से  होता  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  ऐसा  बिलू  पत्रकारों  और  गैर-पत्रकारों  की

 सेवा  शर्तों  के  बारे  में  जिसके  प्रति  एक  मान्य  राय  सब  जगह  पर  एक  मान्य  रास्ता  जिससे

 जो  बड़ें-बड़े  औद्योगिक  समूह  जो  अखबार  चलाते  उनके  लिए  बंधन  हो  और  जो  गरीब  जमात  .

 काम  करती  उनके  लिए  कोई  रास्ता  निकले  ।  लेकिन  बदकिस्मती  से  ऐसा  नहीं  हो  क्योंकि

 कोई  रास्ता  नहीं  रह  गया  इसलिए  पत्रकारों  के  लिए  वेजबोर्ड  बैठाया  गया  और  उसकी  सिफारिशें

 हमारे  सामने  लेकिन  जो  अच्छी  बात  हुई  है  इस  वेजबोडं  मैं  मानता  कि  बहुत  अच्छी  बात  है  ।

 पहले  जो  वेतनमान  निर्धारित  किए  जाते  थे  या  सेवा  शर्तों  को  निर्धारित  किया  जाता  था  और  इसको  जो

 सागू  करने  वाले  लोग  उन्होंने  इसको  महसूस  नहीं  किया  कि  ये  जो  मोलिक  हैं  इसको  किस  तरह  से

 तोड़-मरोड़  करेंगे  ।  औद्योगिक  समूह  बड़े-बड़े  अखबारों  का  बनाया  और  इसका  द्रूसरा  रास्ता  भी  निकाल
 लिया  ।  इष्डियन  अहमदाबाद  और  हिन्दुस्तान  के  कोने-कोने  से  निकलेगा
 और  सब  अपने  भतीजों  या  भांजों  को  लेकर  अलग-अलग  कम्पनी  बना  एक  ही  जगह  सब  पूंजी
 लगती  है  और  एक  जगह  मुनाफा  लगता  है  लेकिन  कानून  को  ओर  पत्रकारों  को  धोखा  देने  के  लिए
 अलग-अलग  कम्पनी  बना  दी  ।  इसी  तरह  से  टाइम्स  आफ  इण्डिया  का  डालमिया  नगर  बन्द  पड़ा  हुआ
 है  और  हजारों  मजदूर  गलियों  की  खाक  छान  रहे  टाइम्स  आफ  इण्डिया  बहुत  ही  प्रतिष्ठित  घराना

 है  जो  अपना  बुनियादी  उद्योग  नहीं  चला  सका  और  आज  अखबारों  के  माध्यम  से  सबको  ब्लंक  मेल
 करता  है  ।  स्टेट्समैन  वाले  क्या  करते  वह  भी  हम  देख  रहे  जितने  भी  बड़े  औद्योगिक  घराने  हैं
 वे  अपनी  सप्ताहिक  पत्रिका  और  फोर्टनाइटली  पत्रिका  भी  चलाते  हैं  और  उसके  माध्यम  से
 अपने  ब्यूज  प्रकट  करते  हैं  ।  उनके  बिजनेस  में  क॑से

 "
 सुधार  उसके  लिए  पत्रकारों  पर  दबाव  डालते

 बछावत  आयोग  ने  बहुत  बड़ा  काम  सबको  मिलाकर  एक  ही  समूह  माना  मैं  मानता  हूं
 कि  वेज  बोर्ड  के  लिए  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  |  जो  सुझाव  उन्होंने  दिए  उसको  जब  तक  कानूनी
 जामा  नहीं  पहनाएंगे  तब  तक  वे  जितने  भी  मालिक  हैं  इसको  सही  ढग  से  लागू  नहीं  कर  पायेंगे  मैं
 मानता  हूं  कि  यह  संशोधन  बहुत  आवश्यक  है  और  हम  समझते  हैं  भविष्य  में  पत्रकार  बंधुओं  और  प्रेस
 में  काम  करने  वाले  जो  लोग  हैं  उनको  इसी  तरह  से  एक  रास्ता  बता  सकेंगे  ओर  आगे  के  लिए  और
 सुधार  करके  ठोक  ढंग

 से  जो
 अगला  वेतन  मंडल  उससे  ज्यादा  प्रसन्नता  होगी  ।  किस  ढंग  से

 इसको  लागू  किया  इसके  बारे  में  जो  सुझाव  हैं  वे  स्वागत  योम्य  हैं  और  इसका  तहेदिल  से  स्वागत
 करता  हूं  ।  सर्वंसम्मति  से  संसद  इसको  पास  ऐसी  कामना  करता  चीनी  उद्योग  का  बेज  बोर्ड
 आया  लेकिन  कोई  भी  मालिक  उसको  लागू  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  सरकाए  की  मजबूरी  है  कि
 बेज  बोर्ड  बेठा  दिया  लेकिन  औद्योगिक  सभूह  उसको  किसी  तरह  से  ध्वस्त  करना  चाहते  चीनी  उद्योग
 को  कहा  गया  है  कि  अलग-अलग  ढंग  से  लागू  किया  जाए  ।  ये  प्रेस  वाले  भी  उसी  तरह  से  क्र  रहे  हैँ
 हालांकि  इनके  पेपर  का  दाम  पूरे  हिम्दुस्तान  में  एक  जैसा  इनका  रवेया  एक  तरह  का  है  और  मुम्पफ्रा
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 25  1911  श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 ओऔर  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 एक  दूसरे  सें  ज्यादा  लेकिन  जो  काम  करने  वाले  इनको  अलग-अलग  ढंग  से  रखना  बाहते  हैं  ।

 इस  संशोधन  के  बाद  ये  अलग-अलग  ढंग  से  नहीं  रख  सकेंगे  ।  यह  बहुत  ही  आवश्यक  संशोधन  इसका
 मैं  स्वागत  करता  हूं  और  आशा  है  कि  पूरा  सदन  इसको  सर्वंसम्मति  से  पास  इन  शब्दों  के  साथ
 मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 सेयद  शाहबुद्दीन  :  सभापत्ति  मैं  श्रमजीबी  पंत्रकार  और  अन्य  समाचार
 पत्र  कर्मचारी  की  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और  इसके
 उपबन्धों  का  समथेन  करता  हूं  ।

 परन्तु  शुरू  में  ही  जेसे  कि  मेरे  माननीय  साथियों  श्री  जी०  एम०  और  भी

 कुमा  रमंगलम  ने  किया  बछावत  मजदूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  विचार  करने  में
 विलम्ब  किए  जाने  के  सम्बन्ध  में  अपनी  चिस्ता  व्यक्त  करता  हम  इस  पर  व्यापक  विश्वान  की  आक्षा
 कर  रहे  हैं  न  कि  थोड़े-थोड़े  उपाय  करने  की  ओर  इसीलिए  में  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इस
 सिफारिशों  पर  यथाशीघक्र  विचार  करे  जो  काफी  समय  से  सरकार  के  सामने  हैं  ।

 हमें  मजदूर  संधों  के  सौवेबाजी  का  पर्याप्त  अनुभव  है  और  माननीय  मंत्री  स्वयं  मजदूर  संघ  के
 मामले  में  एक  विशेषज्ञ  हैं  ।  ऐसी  प्रत्येक  स्थिति  तनाथ  पैदा  करती  है  इसे  ठीक  किया  जा  सकता

 है  ।  प्रबन्धक  मण्डल  और  कमंचारी  के  मध्य  ऐसे  मतभेद  उठना  स्वाध्ाविक  है  लेकिन  में  समझता  हूं  कि
 सरकार  के  सामने  एक  बार  सिफारिशें  आ  जामे  पर  और  सभी  हलकों  से  सरकार  को  सारे  प्रत्यावेदन
 प्राप्त  हो जाने  पर  सरकार  को  किसी  नजदीकी  तारीख  तक  एक  निश्चित  मिष्कर्ष  पर  पहुंचना  सम्भव

 हो  जाएगा  ।

 मैं  इस  अवसर  का  विकेन्द्रीकरण  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  प्रवृति  के  बारे  में  बोल
 उठाना  चाहूंगा  ।

 मैंने  देखा  है  कि  इस  कानून  की  अनुक्रमणिका  में  जो  निःसंदेह  इस  सम्बन्ध  में  कोई  नयी  रही
 एकाछधिकार  वाली  प्रवृत्ति  और  विकेम्द्रीकरण  बाली  प्रवृत्ति  को  बढ़ावा  दिया  गया  मुझे  इस  बात
 कि  जानकारी  है.कि  यहां  तो  मालिक  ही  मालिक  कुछ  ऐसे  मालिक  हैं  जो  सम्पादकों  का  स्थान  ले
 लेते  हैं  और  ऐसे  भी  मालिक  हैं  जो  इसका  इस्तेमाल  पैसा  कमाने  के  साधन  के  रुप  में  करते  हैं
 और  उन्हें  इस  बात  की  फिक्र  नहीं  होती  है  कि  पत्र  में  क्या  छप  रहा  है  बल्कि  उन्हें  तो  इस  बात  की
 परवाह  रहती  है  कि  क्या  इससे  उन्हें  बर्ष  के  अन्त  में  लाभ  होगा  ।  लेकिन  उनका  कुछ  भी  अभिप्राय
 मैं  समझता  हूं  कि  भारत  जैसे  स्वतस्त्र  देश  में  समाच्ारपत्रों  के  प्रति  केन्द्रीयकरण  की  प्रवृत्ति  का  पूरी  तरह
 से  सामना  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रबुत्ति  मे ंऔर  भी  इजाफा  हो  रहा  कई  और  संगठन  भी  इस  क्षेत्र
 में  आगे  आ  रहे  हैं  तथा  वे  सारे  देश  में  सभी  समाचारपत्रों  के  पूरे  समूह  को  अपने  कब्जे  में  करने  की

 कर  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  मैं-एक  संगठन  को  जानता  हूं  जो  सारे  उर्दू  समाचारपत्रों  के

 समूह  को  मिटाने  की  कोशिश  कर  रहा  है  और  उन्हें  ऐसे  सुन्दर  समाचारपत्रों  से होशियारी  से  बदशने

 का  कर  रहा  है  जिन्हें  मैं  भी  पसन्द  करता  सेकिनਂ  यदि  देश  में  विभिन्न  उर्दू  बोलने  वाली

 जगहों  से  छमने  बाले  समाचारपत्र  एक  ही  संगठन  से  सम्बद्ध  होंगे  तो  इससे  लोकतस्त्र  का  हास  हो
 जाएगा  ।
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 अ्रमंजोबी  पत्रकार  और  अन्य  समाचाारपत्र  कमंचारी  की  16  1989
 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 थी  अज्ीक्ष  कुरेशो  :  क्या  ऐसा  है  ?

 क्री  सेयद  शाहबुद्दीत  :  मैं  समझता  हूं  कि आपको  यह  जानकारी  मुझे  आपको  बताने  की

 जरूरत  नहीं  मैं  एक  सामान्य  बात  कह  रहा  हूं  कि  इस  प्रवृति  को  रोका  जाना

 बत्रों  में  एकाधिकार  की  प्रवृत्ति  को  राज्य  द्वारा  रोका  जाना  चाहिए  ।  मैं  तो  यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि

 एक  ऐसा  कानून  होना  चाहिए  कि  एक  संगठन  विशेष  को  इस  तरीके  जैसे  कि  आपने  यहां  कहा
 किसी  भाषा  विशेष  में  प्रकाशित  होने  वाले  समाचषारपत्नों  के  कतिपय  प्रतिशत  से  अधिक  पर  नियश्त्रण
 करने  की  इजाजत  नहीं  होगी  चाहिए  ।  उसे  प्रभावी  बनाया  जाना  किसी  भी  समाचारपतन्र

 चाहे  उसकी  कितनी  ही  सहयोगी  इकाइयां  क्यों  न  भारत  की  जनता  पर  नियम्त्रण  करने  और  उन्हें
 धोखा  देने  तथा  उसे  एकाधिकार  के  रूप  में  कार्य  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती

 मैं  सरकार  से  उस  सम्बन्ध  एक  ब्यापक  विधान  लाने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 प्रो०  एम०  लो०  रंगा  :  इस  पर  नियन्त्रण  करने  वाला  कोई  नहीं

 झो  सेयद  शाहबुहीन  :  यहां  कुछ  ऐसे  छोटे  समाचारपत्र  हैं  और  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  उन
 छोटे  समाचारपत्रों  की  समस्याओं  की  ओर  विशेष  ध्यान  दे  ।  उन  समाचारपत्रों  को  अपना  अस्तित्व
 बनाए  रखना  छोटी  मछली  को  भी  इस  समुद्र  में  तेरने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  ।  शा्क
 मछलियों  द्वारा  उन  सभी  को  खाने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  मेरा  सुझाव  है  कि

 ऐसा  कानून  बनाया  जाना  चाहिए  जिससे  पत्रकारों  को  एक  सहकारी  संस्था  बनाकर
 पत्र  चलाने  का  प्रोत्साहन  मिले  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  ऐसा  किया  गया  है  अथवा  किया  जा  सकता  है  ।
 मैं  सहकारी  संस्थाएं  बनाने  में  विशेषज्ञ  नहों  हूँ  ।

 लेकिन  मेरा  ऐसा  विचार  है  कि  शायद  यह  सम्भव  होना
 चाहिए  कि  छोटा  समाचारपत्र  किसी  स्थान  विशेष  में  किसी  व्यक्ति  विशेष  के  स्वामित्व  की  बजाए
 शायद  लोगों  के  स्वामित्व  वाला  हो  सकता  है  जो  वहां  काम  करते  हैं  उसमें  वे  कमंचारी  शामिल  हैं  जिनके
 बारे  में  श्री  जी०  एम०  बनातवाला  ने  बोला  था  ।

 अब  मैं  विधेयक  के  बारे  में  कहूंगा  |  मैं  शब्द  की  परिभाषा  से  पूरी  तरह  सहमत  हूँ  ।

 मुझे  आशा  है  कि  जव  सरकार  राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  का  निर्णय  वे  शब्द  की  एक  समान
 उदार  परिभाषा  अपनाएंगे  जिससे  देश  और  मंत्रालयों  और  विभागों  पर  भी  वह  मजदूरी
 नीति  लागू  होगी  ।

 लेकिन  मुझे  शब्द  के  बारे  में  एक  कारण  से  संदेह  यदि  आप  घारा  2  की
 अनुसूची  को  मैं  समझता  हूं  कि  संख्याਂ  वाक्यांश  का  चार  स्थानों  पर  उपयोग  किया  गया
 है  ।  मैं  इस  शब्द  से  चोकस  में  कुछ  भी  और  सब  कुछ  आ  जाता  है  ।  इनका  वही
 अध्थ  है  जो  तत्कालीन  सरकार  अपने  सभय  में  किसी  खास  मुद्दे  पर  लगाना  चाहती  है  ।  मैं
 तीय  मंत्री  से  यह  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  कि  इस  शब्द  से  उनका  क्या  अर्थ  में  व्यक्तिगत
 तौर  पर  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यदि  स्वत्वधारी  पैट्  अथवाਂ  शेयरधारी  पैटन॑  अथवा  दो  अथवा  दो
 से  अधिक  कम्पनियां  एक  साथ  मिलकर  10  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर  खरीदती  हैं  तो  उसे
 समझा  जाना  किसी  व्यक्ति  को  इस  बात  पर  विचार  नहीं  करना  चाहिए  कि  इनका  अर्थ  50%
 से  अधिक  अबबा  90

 |
 से  अधिक  होना  भाहिए  ।  उन्हें  झब्द  के  अन्तर्गत  लाया  जा  श्षकता

 और  वास्तव  यदि  कोई  एकाधिकार  बिरोधी  कानून  बनाया  जाता  ज॑साकि  मैंने  अनुरोध  भी
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 किया  वह  लागू  होगा  और  वह  साझे  स्वामित्व  के  लिए  सीमा  निश्चित  करेगा  ।  जहां  कहीं  यदि
 कोई  एक  ग्रुप  अथवा  एक  व्यक्ति  क्षेयरों  अथवा  किसी  अन्य  अन्य  संस्था  के  नियंत्रों  शेयरों
 के  10  प्रतिशत  से  अधिक  पर  नियंत्रण  करने  का  प्रयास  करता  उसे  कानूत  द्वारा  इसके  क्षेत्र  स ेअलग
 रखा  जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  और  आशा  करता  हूं  कि  शीघ्र  ही  हम
 ओर  अधिक  व्यापक  विधान  लाएंगे  और  सरकार  एक  स्पष्ट  वेचारिक  दृष्टिकोण  अपनाएगी  जिससे  कि
 हाल  की  जिसने  हमारे  मुंह  में  एक  बुरा  स्वाद  छोड़ा  जिसमें  एक  प्रतिष्ठित  पत्रकार  को  स्वयं
 को  ताक  पर  रखकर  समाचारपत्र  को  ऊंचा  उठाने  में  अपना  पूरा  योगदान  करने  के  बाद  उसे  बलपूर्दूक
 हटा  दिया  गया  था--और  इस  प्रकार  की  स्थितियां  समाचार  उद्योग  में  फिर  से  पैदा  न  हों  ।

 झी  गिरणारी  लाल  ध्यास  :  माननीय  सभापति  श्रमजीबी  पत्रकार  और
 अन्य  समाचार-पत्र  कर्मचारी  की  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1989  का  मैं
 समर्थन  करता  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  आपका  ध्यान  इस  विधेयक  के  ऑफ  भौर्जैक्ट्स  एण्ड  रीजम्सਂ
 के  भाग  की  ओर  चाहता  हूं  जिसमें  डेफिनीशन  ऑफ  न्यूजपेपस  के  बारे  में  कहा
 गया  है

 |

 2  के  खंड  से  अन्तविष्ट  स्थापनाਂ  की  परिभाषा  का  विस्तार
 किया  जाए  जिससे  कि  किसी  व्यक्ति  या  व्यक्तियों  के  निकाय  के  सामान्य  नियन्त्रणाधीम  विभिन्न
 स्थापनों  को  एक  साथ  मिला  देने  का  उपबन्ध  किया  जां  सके  ।

 इसमें  जो  नया  शंड्यूल  लगाया  गया  नया  प्रावधान  किया  गया  बह  वास्तव  में
 योग्य  जो  सेक्शन  2  के  डी  भाग  में  अगर  यह  प्रावधान  न  किया  गया  होता  तो  आज  तक  इन
 अखबारों  जितने  बड़े-बड़े  मालिक  लोग  वे  बदस्तूर  जर्नासिस्ट्स  का  शोषण  तो  करते  ही  हम
 सब  लोगों  का  शोषण  भी  बराबर  किया  जाता  इसलिए  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कानूत
 ऐसा  होना  चाहिए  जिसके  अन्तगंत  किसी  पूंजीपति  का  कोई  अखबार  ही  न  आप  ऐसा  कानून  बना
 दीजिए  जिससे  हर  जनंलिस्ट  अखबार  में  शेयरहोल्डर  की  कैपेसिटी  से  काम  पूरी  एक  कम्पती  बन

 जनेलिस्ट्स  उसके  मालिक  बन  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  के  बाद  ही  सही  मायनों  में

 हिन्दुस्तान  में  अखबार  सही  तरीके  से  चल  आज  ऐसी  व्यवस्था  हमें  दिखायी  नहीं  देती  बल्कि
 सारे  अखबार  बड़े-बंड़े  पूंजीपतियों  के  हाथों  में  यही  कारण  है  कि  अनेक  अवसरों  पर  सरकार  को
 स्वयं  मीचा  देखना  पड़ता  अखबारों  में  उल्टी-सीघी  भ्रामक  खबरें  छती  और  जनंलिस्ट्स  भी  दबे

 हुए  रहते  जैसा  मालिक  चाहता  जनेलिस्ट्स  को  भी  बैसा  ही  करना  पड़ता  है  ।
 फ़्

 5.00  म०  १०

 कार  की  गं  को  निती  तैके  रे
 बहत इसलिए  इस  प्रकार  की  व्यवस्थाओं  को  निश्चित  तरीके  से  दबाना  बहुत  ही  भावश्यक  है  भौर

 .
 8

 हे
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 अगर  यह  नहीं  दबाया  तो  इससे  हमारे  प्रजातंत्र  को  बहुत  ही  बड़ा  धक्का  लगेगा  |  अभी  भी  लग

 रहा  है  और  आगे  भी  लगेगा  इसलिए  इसकी  व्यवस्था  को  सुधारने  के  लिए  निश्चित  तरीके  से  कोई
 प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  बछावत्  आयोग  में  तो  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  गया  लेकिन
 हैं  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  की  भाहे  बह्
 प्रायर्टी  बेस  पर  चाहे  वह  संस्थाओं  के  द्वारा  आए  या  अन्य  प्रकार  की  व्यवस्थाएं  इसके  बारे  में

 ठीक  प्रकार  से  जानकारी  मिल  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।

 सभापति  मेरा  दूसरा  निवेदत  यह  है  कि  इसके  वेजेज  के  भारे  में  आपने  इसमें  हम्क््लूड
 क्षिपा  है

 से  अभिप्रेत  है  धन  के  रूप  में  अभिश््ययत्त  किए  जाने  योग्य  सभी  ऐसे  जो
 यदि  नियोजन  के  नियबंधन  अभिव्यक्त  या  विवक्षित  रूप  में  पूरे  किए  जाएं  किसी  समाच्षारपत्र

 री  को  उसके  मियोजन  या  ऐसे  नियोजन  में  किए  गए  कार्य  की  बाबत  संदेश  होंगे  और  उसके
 अस्तगंत  सिम्नलिखित

 (i)  ऐसे  भत्ते  अन्तगंत  महंगाई  भत्ता  भी  जिनके  कर्मचारी  तत्समय  हकदार

 *  और  दूसरा  आपने  इसमें  लिखा  न

 ]

 (४)  किसी  आबास  सुविधा  का  या  चिकित्सीय  परिश्चर्या  या  अन्य
 काया  किसी  सेवा  का  या  खाद्यान्न  या  अन्य  वस्तुओं  के  किसी  रियायती  प्रा  का
 मूल्य  ।

 ु
 अब  इसमें  आपसे  मैडीकल  अटेंडेंस  दे  दी  इसका  हो  सवाल  नहीं  पत्रकारों  की  बहुत  सी

 इयूटीज  हैं  जिसमें  उनको  खतरा  होता  है  और  उनकी  सेफ्टी  का  भी  सवाल  कंई-कई  जगह  उनको
 जानकारी  करने  के  लिए  जाता  पड़ता  उसमें  उनको  जान  का  भी  खतरा  रहता  है  और  उनकी  सेफ्टी
 का  भी  सवाल  इस  आरे  में  आपने  इसमें  कुछ  नहीं  दिया  इन्ह्योरेंस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  दिया

 एक्सीडेंट  के  जरिए  से  कुछ  मुकत्षाम  हो  उसमें  किस  प्रकार  से  इनको  अलाउन्स  मिलेंगे  इस
 बारे  में  भी  कुछ  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  अगर  खुदा-न-खास्ता  किसी  की  डैथ  हो  तो  उनको

 '
 उस

 हालत  में  क्या  मिलेगा  ।  जैसे  गवर्नमैंट  सविस  में  रहते  हुए  किसी  की  मौत  हो  तो  उसको  पेन्शन
 मिलती  है  और  अम्य  प्रकार  के  कई  साधन  मिलते  जमेलिस्ट्स  को  इस  बारे  में  किस  प्रकार  से
 सहायता  इसके  बारे  में  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गई  इसलिए  इस  व्यवस्था  को

 निश्चित हशीके  से  किया  जाना  चाहिए  ।

 सभापति  इसके  साथ-साथ  आपने  इसमें  लिखा  है  कि  डज  नॉट  हि डे
 इज  गॉट

 इन्कसूड  एनी
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 बोनसਂ  ।  इन्डस्ट्रियलिस्ट  डिस्प्यूट  एक्ट  के  तहत  किया  मजदूर  के  साथ  काम  करने  वाले  आदमी  के
 साथ  बहुत-सी  घीजें  जुड़ी  रहती  प्राविडेंट  ग्रेष्युटी  आदि  रहती  हैं  और  फिर  इसी  प्रकार
 से  गवर्नमेंट  सर्वेष्ट  की  असग  बात  उसमें  पेन्शन  आदि  की  व्यवस्था  जुड़ी  हुई  उसमें  आपने  दोनों
 प्रावधानों  को  रखकर  इज  नॉट  इन्क्लूड  एमो  बोनसਂ  यह  किया  जो  आदमी  काम  करता
 कमाता  उसके  अनुसार  उसको  बोनस  मिलना  चाहिए  ।  अभी  कुमारमंगलम  जी  ने  बताया  कि  13
 परसेन्ट  से  ज्यादा  मुनाफा  ये  अअबार  बाले  कमाते  तो  उसमें  से  ही  तो  बोनस  मिलता  तो  इस
 जनंलिस्ट  के  द्वारा  कमाए  हुए  पैसे  में  से  देते  इसलिए  बोनस  निश्चित  तरीके  से  बेज  में  इम्क््लूड  होनी
 चाहिए  ।  ये  इसमें  एक्सक्सड  न  की  एक  तो  इस  बारे  में  मेरा  सुभाव  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई
 ने  कोई  व्यवस्था  अवश्य  करनी  चाहिए  ।  दूसरे  आपने  लिखा

 द्वारा  किसी  पेंशन  निधि  या  भविष्य  निधि  में  या  तत्समय  प्रबुत्त  किसी  विधि
 के  अधीन  समाचारपत्र  कमंचारी  के  फायदे  के  लिए  संदत्त  या  संदेय  कोई  अभिदाय  ।”

 ]

 अब  आपमे  इसके  अन्दर  इनके  लिए  कुछ  भी  नहीं  किया  न  किसी  प्रकार  की  पेंशन  न
 प्राविडेंट  फण्ड  की  ब्यवस्था  की  है  ओर  इससे  भी  आपने  उसको  निकाल  दिया  है  और  इसके  मेरा  निवेवल

 हैं  कि  प्राविटेंट  फण्ड  की  और  फेंशन  दोनों  व्यबस्थाओं  को  इसके  अन्दर  किया  जाना  जैसाकि

 मजदूर  के  साथ  भी  किया  जाता  इसी  प्रकार  से  मबनंमेंट  सर्वेण्ट  क ेसाथ  भी  किया  जाता  उनको
 ये  सुविधाएं  मिलती  तो  इनको  क्यों  नहीं  भिलंती

 ]

 सेवा  की  समाप्ति  पर  हमें  कोई  उपदान  ।

 बहुत  से  स्थानों  पर  जो  ग्रेच्युटी  है
 उसको  वेजेस  में  इनक्लूड  किया  जाता  है  भौर  जब  किसी

 भादमी  की  स्विस  समाप्त  होती  है  तो  उसको  प्रैच्युटी  दी  जाती  इस  व्यवस्था  को  भी  इसमें  इनक्सूड

 किया  जाता  चाहिए  जिसको  कि  आपने  ऐक्सक्लूड  किया  इन
 ब्यवस्थाओों

 केस
 करने

 से  लोगों  को

 काफी  मुश्किलों  का  सामता  करना  पड़ेगा  इसलिए  इस  व्यवस्था  का  भी  इसमें  प्रावधान  होना  चाहिए  ।

 मेरा  एक  निवेदन  हैं  कि आन  द  होल  जो  आप  इस  बिल  को  लाए  हैं  और  बछावत  कमीशन  की  रिपोर्ट

 जो  गर्षनमेंट  के  विधाराधीन  उसमें  कुछ  बीजें  शामिल  कर  ली  गई  हैं  और  कुछ  बकाया  पड़ी  हुई

 इससे  हमारे  जनलिस्ट  प्रसन््न  नहीं  हैं  और  जो  समाचारपत्र  के  मालिक  हैं  बे  कहते  हैं  कि  हमारे  अपर

 अजन  बढ़  गया  इतना  फायदा  उठाने  के  बावजूद  भी  बजन  की  बात  करते  ऐसी  हालत  में  जब

 पूरे  बछावत  कमीशन  की  रिपोर्ट  को  आप  लागू  करने  की  बात
 करेंगे

 तो  किस  प्रकार  से  व्यवस्था

 जैसा  कि  पांडे  जी  कह  रहे  थे  कि  बहुत  सी  कमीशन्स  की  रिपोर्ट  आ  जाती
 है  बहुत

 से  बोर्ड  की  रिपोर्ट

 आ  जाती  हैं  मगर  उसको  इम्प्लीमेंट  नहीं  कर  पाते  हैं  और  इस  बजह  से  लोगों  में  बड़ा  असम्तोष  रहता

 है।जो  बोर्ड  या  कमीशन  मुकरर  होती  है  अगर  उसकी  रिकमै्हेशस्स  को  हम  लागू  नहीं  कर  पाते  हैं  हो



 श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाज  रपत्र  कर्ंचारी  की  I 6  1989

 प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 इसके  लिए  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  कि  जो  रिकमैन्डेशन्स  दी  जाती  जो  व्यवस्था दी
 जाती  है  उसको  हम्प्लीमैंट  कर  सके  ।  इस  व्यवस्था  के  बारे  में  माननीस  श्रम  मन्त्री  जी  को  देखमय  पड़ेगा  ।

 खास  तौर  से  वेजेस  के  बारे  में  जो  मैंने  निवेदन  किया  उसमें  जो  आपने  इनक्लूड  नहीं  किया  है  उस्तको

 इनक्लूड  करना  भी  आवश्यक  है  ।  आने  वाले  समय  में  ऐसी  व्यवस्था  की  जाए  जिससे  कि  हिन्दुस्तान  की

 आजादी  और  ज्यादा  मजबूत  हो  सके  ।

 ]

 झी  शांताशम  नायक  :  सभापति  मैं  श्रमजीवी  और  अन्य  समाचात्पत्र

 कर्मचारी  की  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1989  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 जैसाकि  हमारे  साथी  श्री  बनातवाला  ने  उल्लेख  किया  है  कि  बछावत  आयोग  रिपोर्ट  में  इस

 बिधय  पर  सम्पूर्ण  विधान  की  वात  कही  गई  जंसे  ही  मैंने  इसे  मैंने  देखा  कि  इस  विषय  पर  एक
 और  भी  विधान  मौजूद  है  ।  मैं  एक  क्षण  के  लिए  हैरान  कि  इस  एक  विषय  पर  अन्य  विधान  क्यों
 लाया  जा  रहा  हमारे  पास  एक  अन्य  विधान  मौजूद  है  जिसे  श्रमजीबी  पत्रकार  दर  निर्धारण  और

 मजदूरी  1958  के  रूप  में  जाना  जाता  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कया  यह  विधाम  अर्थात्  श्रमजीवी  पत्रकार  दर  निर्धारण  और  मजदूरी  1958  अभी  भी

 लागू  है  अथवा  इसे  निरस्त  कर  दिया  गया  है  अथबा  यह  अभी  मौजूद  1953  के  विधान  की  तुलना
 में  1958  के  इस  दूसरे  विधान  का  प्रयोजन  क्या  मेरा  इस  विषय  पर  एकीकृत  विधान  की  क्या

 आवश्यकता  ऐसा  कई  बार  होता  है  कि  जब  कभी  सरकार  किसी  दिए  गए  बिषय  पर  विधान  लाने

 के  बारे  में  सोचती  यहां  तक  कि  मूल  विधान  मौजूद  होने  के  किसी  प्रयोजन  विशेष
 के  तीन  अथवा  चार  धाराओं  वाला  एक  अलग  विधान  बनाती  लेकिन  एक  वर्ष  के  यदि

 कोई  और  घटना  घट  जाती  तब  एक  विधान  एक  अन्य  अधिनियम  स्वतन्त्र  रूप  में  बनाया  जासा  है  ।

 उसके  अकेले  श्रम  के  विषय  पर  तीन  अथवा  चार  विधान  हैं  ।  मैं  सरकार  को  सुझाव
 देना  चाहता  कि  इस  उपबन्ध  को  इस  विषय  पर  हम  एक  स्थीकृत  विधान  लाएं  और  मेरा

 अनुरोध  है  कि  आप  मौजूदा  दूसरे  विधान  के  इस  पहल्  पर  स्पष्टीकरण  दें  ।

 मैं  अपने  साथी  श्री  व्यास  के  साथ  पूरी  तरह  से  सहमत  जिन्होंने  अभी-अभी  ऐसे  समाचारपत्र
 के  बारे  में  कहा  है  जो  पत्रकारों  द्वारा  चलाया  जाना  वास्तव  मछली  पकड़ने  जैसे  कुछ  विशेष

 क्षेत्रों  मे ंजहां  तक  मेरे  राज्य  का  सम्बन्ध  मैं  जानता  हू--कभी-कभी  ऐसे  प्रतिबन्ध  होते  हैं  कि  केवल
 परम्परागत  मछुआरे  द्वारा  ही जलपोत  खरीदा  और  उसका  उपभोग  किया  जा  सकता

 3,11  म०  १०

 शरद  दिधे  पोठासोन

 हम  क्यों  न  एक  ऐसा  विधान  अथवा  कानून  बनाए  जिसमें  की  केवल  परम्परागत  पत्रकार
 अहेताप्राप्त  पत्रकार  ही  समाचारपत्र  का  मालिक  और  वह  उसे  चलाए  ?  इसमें  कोई  भ्रस्देह

 नहीँ  कि  ऐसा  हो  सकता  है
 कि  टाटा  और  बिरला भी  अपने  बेटों  को  पत्र

 रिला  में  2-3  बर्ष  का  पद्ुयक्रम
 करंगा  ठीक  यह  सम्भव  लेकिन  फिर  इस  देश  में  समाचारपत्नों  पर  इस  ब्यज्साय में



 25  1911  श्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 काम  करने  वालों  का  स्वामित्व  होना  चाहिए  ताकि  अन्याय  अथवा  ऐसी  बातें  जो  आज  हम  पत्रकारिता
 के  क्षेत्र  में  देखते  हैं  वो  इस  तरीके  से  न  हो  जैसी  कि  आज  हो  रही  हैं  ।

 समाचारपन्न  बहुत  ही  प्रासंगिक  मैं  पूरी  बिनम्गरता  के  साथ  कह  सकता  हूं  कि  वे  हम
 नीतिज्ञों  कै लिए  अधिक  प्रासंगिक  और  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  हम  राजनोतिज्ञ  ही  समाचारपत्रों  और
 पत्रिकाओं  के  माध्यम  से  अपने  निर्वाचकों  के  लिए  अपने  विचारों  और  काम  को  प्रकट  करते

 यह  हम  लोग  है--आजकल  के  राजनीतिज्ञ--जो  यह  चाहते  है  कि  समाचारपत्र  फले-फूलें  ।  यह
 किसी  ब्रकार  से  लोक  प्रतिनिधियों  के  हम  में  नहीं  है  कि  समाचारपन्रों  की  स्वतन्त्रता  को  कुचला
 किन्तु  आज  पत्रकारों  क ेलिए  आचरण  संहिता  बनाए  जाने  की  जरूरत  है  जिसे  संबंधानिक  आधार  पर

 लागू  किए  जाने  की  जरूरत  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  एक  संहिता  जिसका  कि

 पत्र  उद्योग  पालन  करता  यह  शायद  स्वेच्छिक  रूप  में  विद्यमान  जब  यह  स्वैक्छिक  रूप  में  विश्मान

 है  तो  अलग-अलग  लोगों  के  लिए  इसका  अलग-अलग  अं  इसलिए  यदि  पत्रकारों  के  लिए  कोई
 आचार  नीति  तो  यह  संवैधानिक  संहिता  होनी  चाहिए  ताकि  हमें  पता  चल  सके  कि  यह  संहिता

 कानूनी  रूप  से  लागू  एक  स्वेच्छिक  संहिता  का  कोई  अर्थ  इसलिए  यदि  कोई  संहिता  तैयार

 की  जानी  है  तो  यह  संविधि  के  रुप  में  होमी

 बतंमान  परिस्थितियों  में  अम्वेषक  पत्रकारिता  फलफूल  रही  है  और  इसे  फलना-फूलना  है  ।

 मौलिक  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  हमारे  पत्रकारों  को  संरक्षण  दिए  जाने  की  जरूरत  शहरों  में  एक
 जो  अन्वेषक  का  कार्य  कर  रहा  उसकी  जान  को  कोई  खतरा  नहीं  कुछ  घटनाए  हो  सकती

 वदि  कोई  धमकी  दी  भी  जाती  है  तो  शहर  में  ज़ह  उसका  सामान  कर  सकता  प्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंयदि  कमजोर  बर्गों  की  समस्याओं  को  प्रकाश  में  लाया  जाता  है  तो  ग्रामीण  पत्रकारों  को

 पू  जीपतियों  तथा  सभी  प्रभावित  लोगों  का  सामना  करता  पड़ता  विशेषकर

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  पत्रकारों  को  संरक्षण  दिए  जाने  की  जरूरत  है  ।
 हं

 मौीं  अनुसूची  में  शामिल  किए  जाने  की  समस्या  भी  है  ।  मैं  इसका  पूरा  समर्थन  करता  हूँ  क्योंकि

 बहू  अधिनियम  को  चुनौती  नहीं  दे  राज्य  में  किसी  अन्य  अधिसूचना  या  किसी  अम्य  समझौते  की

 खुमौती  दी  जा  सकती  इसे  वर्षों  तक  लम्बित  रखा  जा  सकता  नव्रीं  अनुसूची  में  शामिल  किए
 जाने  की  मांग  है  और  इसे  चुनोती  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यदि  इसे  नबीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाता

 है  तो  इस  वास्तविकता  को  भी  देखना  होगा  कि  कर्मचारी  इसे  अनुसूची  में  शामिल  किए  जामे  को

 चुनौती  देते  हैं  या  नहीं  ।  यदि  वह  चुनौती  देते  हैं  तो अधिनियम  को  नबीं  अमुसूथी  में  शामिल  करने  में

 चुनौती  देने  में  उन्हें  भासानी  से  दो  या  तीन  वर्ष  यह  समय  उस  समय  से  कम  होगा  जो  सामान्य

 परिस्थितियों  में  लगता  ।

 मैं  इस  बात  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  पिछले  कुछ  मास  के  दौरान  अश्यबारी  कागज  के

 मूल्य  में  वृद्धि  के
 बारे  में  काफी  हो-हल्ला  हुआ  |  मैं  अखबारी  कागज  के  मूल्य  के  अर्थशास्त्र  में  गहीं

 पढ़ूंगा  चूंकि  मैं  इसका  ब्यौरा  नहीं  जानता  ।  किन्तु  यह  बात  मैं  अवश्य  कहूंगा  कि  जब  अस्बारी  कागण

 के  मूल्य  का  प्रश्न  आता  है  तो  पत्रकारों  और  अन्य  लोगों  द्वारा  समाचारों  के  महत्य  को  भी  देखा  जाता

 ।  इस  सदन  के  सदस्य  के  रूप  में  पिछले  पांच  वर्ष  के  दौरान  मैंने  देखा  है  कई  बार  हमारे  देश !
 ,  की  अद्ण्डता  और  सुरक्षा  के  विरुद्ध  गेर-जिम्मेदार  खबरें  छापी  गई  हम  अस्वेषक  पत्रकारिता  को
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 अ्रमजीवी  पत्रकार  और  अन्य  समान्नारपत्र  कर्म  चासे  की  16  1989

 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 >
 ह॒तोत्सहित  नहीं  करते  ।  वास्तव  में  इस  सदन  में  जो  मुद्दे  उठाए  जाते  हैं  वह  अखबारों  में  छपी  खबरों  पर

 आधारित  होते  और  इसमें  कोई  गलत  बात  भी  नहीं  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  हमें  अखबारों  की

 खबरों  का  हवाला  नहीं  देना  किन्तु  मैं  यह  नहीं  कहता  क्योंकि  समाचारपत्र  एक  माध्यम

 हम  संसद  सदस्य  या  लोगों  के  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  तथ्यों  का  पता  लगाने  के  लिए  हर  जगह  नहीं  जा

 सकते  ।  ऐसा  करना  बहुत  मुश्किल  यह  एक  ऐसी  व्यवस्था  है  जो  यह  काम  अपने  पत्रकारों  और

 रिपोर्टरों  के  माध्यम  से  करती  हम  पत्रिकाओं  और  समाचारपत्रों  में  छ॒पे  समाचारों  लोक

 मिश्चियों  के  रूप  में  इस  सदन  में  उठाते  और  मेरे  विचार  से  ऐसा  करना  हमारा  ककतेंब्य  क्योंकि

 इन  संमाचारपत्रों  पर  आगे  कार्यवाही  होती  है  इसलिए  समाचारपत्रों  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना

 चाहिए  कि  समाचार  सही  हों  ।  हम  समाज  में  समाचारपत्रों  के  अस्तित्व  को
 .

 बहुत  महत्व  देते  क्योंकि  हमारे  विचार  लोगों  तक  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  ही  पहुंचते  हैं  ।  हमारे  '

 पत्रकार  मित्र  न  केवल  हमारे  लिए  बल्कि  समाज  के  लिए  तथा  उन  लोगों  के  लिए  जो  हमारे  देश  की
 '

 नथ्ज  को  जानना  जाहते  दिन  रात  मेहज्नत  करते  हैं  ।  इसलिए  हमें  उन  लोगों  को  कुछ  लाभ  देने

 हमें  नहीं  गंवाना  हमें  इस  श्रमजीवी  वर्ग  की  हर  सम्भव  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 ॥॒  थी  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दीक  :  माननीय  सभापति  मैं  आपका  आभारी

 हूं  कि  आपने  मुझ  को  इस  विधेयक  पर  बोलने  का  मौका  दिया  ।  -

 भेरे  पूर्व  साथियों  ने  जो  विचार  व्यक्त  किए  मैं  भी  उनको  जोड़ते  यह  ब्रात  कहना  चाहता  हूं
 कि  इस  संसद  में  पहले  भी  कई  बार  संशोधन  विधेयक  आ  चुके  लेकिन  जब  उनके  दृस्पलीमेंटशन  की
 बात  आती  है  तो  उनमें  कुछ  कमजोरियां  दिखाई  देती  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मन्त्री

 महोदय  से  यंह  कहना  चाहता  हूँ  कि  जो आपकी  व  सरकार  की  इच्छा  है  कि  हम  उन  पत्रकारों  को

 सुविधाएं  पहुंचाएं  जो
 नगर  और  जिले  में  कार्य  कर  रहे  यह  बहुत  खुशी  की  बात  है  और  इसमें  कोई

 शक  नहीं  है  कि  हमारी  नीयत  साफ  है  ओर  हम  उनको  सुविधाएं  देना  चाहते  लेकिन  जो  मालिकान  हैं
 बह  कोई  न  कोई  ऐसा  तरीका  अद्तियार  कर  लेते  हैं  जिससे  कि  हम  जो  फायदा  पहुंचाना  चाहते  वह
 फायदा  उने  तक  नहीं  जैसाकि  अभी  बनातबाला  साहब  ने  भी  कहा  और  हमारे  दीगर  साथियों
 ने  भी  कहा  कि  बछावत

 कान
 वेतन  बोर्ड

 ने  इस  बार  भी  चौंबीसों  घण्टे  काम  करने  वाले  इन
 पत्रकारों  को  पालेकर  एवार्ड  से  अधिक  कुछ  भी  नहीं  उसमें  जो  पत्रकारों
 लेकिन  फिर  भी  कोई  न  कोई  ऐसा  तरीका  अख्तियार  कर  लिया  गया  जिससे  उनको  फायदा  नही  पहुंच  ।
 इसी  तरह  से  उनको  काम्फीडेंस  में  भी  नहीं  लिया  गया  ताकि  वह  अपनी  बात  कह  सके  इसलिए  मैं  आपके
 माध्यम  से  माननीय  मन््त्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  उनको  जो  भी  सुविधा  देना  चाहते
 हैं  उनको  सख्ती  से

 उसका  अमलदरामद  करायें  ताकि  छोटे  पत्रकारों  को  जो  जगह-जगह  अपनी  जान  को
 खतरे  में  डालकर  काम  करते  सेवा  करते  उनको  पूरा-यूरा  फायदा  पहुंचे  ।

 इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  इस  बिल  का  समन  करता

 भी  सोहम्मद  अयूब  खां  :  जो  इस  वक्त

 मै ंउसकी  ताईद  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 हाउस  के  सामने  फरनेवी  बिल  पेश

 मैं  चाहता  हूं  कि  हमारी  गवनमेण्ट  की  एक  डेफिनिट  पॉलिसी  होनी  चाहिए  क्योंकि  प्रैस
 हमारी  फोर्थ  एस्टेट  कद्दी  जाती  इसको  बाजाब्ता  एक  शक्लो  सूरत  देने  के  लिए  हमारी  शोजिसी
 बाजिया  होनी  चाहिए  और  उसमें  विंग  जनंलिस्ट  का  एक  बहुत  बुनियादी  रोल  इसको  इष्टिपेण्प्ट
 बनाने  के  इसका  फ्यूचर  सेफगाई

 करने  के  लिए  मैं  यह  गुजारिश  रोकमेण्डेशंस
 कि  बजाय  इसके  कि  हम  पीस  मील  लेजिस्लेशन  हमें  एक  काम्प्रीहेंसिव  लॉ  लाता  इस
 सिलसिले  में  पालियामैण्ट  के  सामने  और  उसमें  बछावत  कमीशन  की  रोकमेण्डेशंस  सामने
 रखकर

 बाजाब्ता एक मसक्षबिदा कानून आना चाहिए जिस पर फुल इस पूरी बहस होकी १२
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 मैं  एक  बात  ओर  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  गवनंमैण्ट  को  कातिब  उद््  प्रेस  के साथ  जनेलिज्म  के
 साथ  न  रखने  के  लिए  जो  एरर  हुई  यह  जो  गलत  इसको  ठीक  करना  चाहिए  क्योंकि  कातिब

 बिला-सुबहा  उर्दू  जनलिज्म  में  एक  इृण्टेग्रल  पार्ट  कातिब  के  बगेर  उर्दू  न्यूजपेपर  निकल  ही  नहीं
 बन  ही  नहीं  सकता  इसलिए  कातिबों  भी  वही  मुकाम  होना  जो  वकिग  जनेलिस्ट  का  है  ।

 बाकी  जो  बिल  लाया  गया  इसमें  बिला-सुबहा  बेहतरी  2  लेकिन  इससे  ज्यादा  बेहतरी  होगी
 अगर  इसके  लिए  कोई  कामप्रीहेंसिव  कानून  मशविदा  हो  ।  फिर  भी  जो  कुछ  लाया  गया  इसके  लिए
 मैं  गवनंमैण्ट  का  शुक्रिया  अदा  करता  मुबारकबाद  देता  ऑनरेबिल  मिनिस्टर  को  और  इसको
 ताईद  करता  हूं  ।
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 भरी  बिम्वेशबरी  हुबे  :  सभापति  मुझे  इस  बात  की  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  हस  बिल  को
 मैंने  सदन  के  सामने  विचारार्थ  प्रस्तुत  किया  उस  पर  बोलते  हुए  सभी  सदस्यों  ने  इसका  समर्थन
 किया  स्वागत  किया  है  ।

 अपने  भाषण  के  क्रम  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  सारे  अच्छे  सुझाव  दिये  हैं  इस  बिल
 के  समर्थन  मैं  उनके  बहुमूल्य  सुझावों  के  लिए  उनको  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  और  मैं  उनका
 जाभारी  हूं  ।

 जंसा  कि  मैंने  अपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  ही  कहा  है  इस  बिल  का  उहूं  श्य  सीमित  जो  इस
 सम्बन्ध  में  मूल  कानून  उस  कानून  के  वेजिज  के  सम्बन्ध  में  या  न्यूज  पेपर  एस्टेब्लिशमेंट  के  सम्बन्ध
 में  जो  प्रावधान  दिए  गए  हैं  उनके  बारे  में  कुछ  कंट्रोवर्सी  होती  रही  कुछ  मिसकंसेप्शन  रहा  कुछ
 गलत  इंटरप्रिटेशन  होती  रही  है  ।  वे  अपने  आप  में  बिल्कुल  साफ  हैं  ।  फिर  भी  वेज  बोर्डों  की अलग-अलग
 रिपोर्टों  के  अध्ययन  करने  पर  ऐसा  प्रतीत  हुआ  कि  वेज  बोर्ड  की  विलम्ब  का  एक  कारण  यह  रहा  है  कि

 कुछ  मेन  एक्ट  में  जो  थ्रस्ट्स  हैं  उनसे  भी  भ्रामक  स्थितियां  पंदा  होती  रहीं

 अब  तक  जितने  भी  वेज  बोडें  और  ट्रीब्युनल  दिवेरिया  वेज  शिंदे  वेज
 पालेकर  बछावत  वेज  बोर्ड  सब  की  रिपोर्टों  का  सरकार  ने  अध्ययन  किया  इस

 बिल  को  लाने  के  सम्बन्ध  में  ।  इस  पर  विशेष  अध्ययतत  की  इसलिए  भी  जरूरत  पड़ी  कि  बछाबत  वेज
 बोर्ड  के  लिए  जो  समय  निर्धारित  था  उससे  बहुत  ज्यादा  वेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट  आने  में  लग  गया
 और  इसकी  काफी  आलोचना  भी  सरकार  भी  की  भावनाओं  को  देखते  हुए  काफी  निंतित
 थी  और  इस  पर  गहराई  से  जब  छानबीन  शुरू  हुई  कि  वेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट  आने  में  इतनी  देर  क्यों  लग
 जआांतो  क्या  कानून  में  कहीं  कोई  कुछ  खामियां  या  कुछ  ऐसे  कारण  हैं  तो  ऐसा  महसूस  हुआ  कि

 वकिंग  जन  लिस्ट्स  और  नान-वर्किंग  जनंलिस्ट्स  की  संविसिज  आफ  कंडीशंज  एक्ट  है  उनकी  डेफीनीशन
 के  बारे  में  कुछ  विब[द  जड़े  हो  जाते  हैं  । उनसे  भी  कुछ  विलम्ब  हो  जाया  करता  जब  सरकार  ने

 विलम्ब  के  कारण  को  देख  जिससे  कि  विलम्ब  हो  जाया  करता  है  तो  सरकार  ने  यह  सोचा  कि  हस  बिल
 को  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  ताकि  उस  कारण  से  कोई  विलम्ब  न  हो  ।

 एक  का  रण  ओर  भी  रहा  कि  न्यूज  पेपर  एस्टेब्लिशमेंट  की  जो  क्लासिफिकेशंज  वेज  बोडड ने
 की

 उसके  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  स्पष्ट  व्याब्या  के  अभाव  में  भी  कुछ  विलम्ब  रहा  ।  यद्यपि  न्यूज  पेप  र
 मेंट  की  डेफिनीशन  बड़ी  क््लीयर  है  ओर  उस  क््लासिफिकेशन  को  शुरू  में  दिवरिया  बेज  बोर्ड  ने  किया  है  |
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 उन्होंने  भी  उसके  लिए  कुछ  गाईडलाइंज  बनायी  लेकिन  उस  सब  के  बावजूद  भी  जितने  कंसीबेबल
 डिवाईस  हो  सकते  न्यूज  पेपरस  के  मालिकों  ने  उनसे  क््लासिफिसेशंज  के  क्राइटेरिया  को  काफी
 मरोड़  दिया  ।  इंस  बात  की  पूरी  कोशिश  कि  कुछ  उपाय  निकालें  जिससे  न्यूज  पेपर  स्टेब्सिशमेंट
 क्लासिफिकेशन  एक  में  उसको  दो  बना  दिया  जो  दो  में  उसको  तीन  बना  दिया  इसकी
 कोशिशें  इसकी  जानकारी  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  को  भी  सरकार  को  भी  इसलिए  सरकार
 ने  महसूस  किया  कि  आने  वाले  दिनों  में  सदा  के  लिए  इस  तरह  से  स्पष्ट  कर  देना  चाहिए  कि  उसमें
 किसी  तरह  से  तोड़-मरोड़  की  गुंजाइश  न  रहे  और  वर्गीकरण  में  परिवर्तन  लाकर  न्यूजपेपर  स्टेबलिशमेंट
 और  मालिक  कर्मचारियों  जरनलिस्ट  और  नान  जरनलिस्ट  एंप्लायज  को  उनके  रेम्यूमरेशंस  जो
 फिक्स  किए  गए  उनसे  वंचित  नहीं  कर  सकें  ।  ऐसा  देखने  में  आया  जब  दिवेरिया  बेज  बोर्ड  ने

 उन्होंने  क्लासीफाई  किया  मल्टीपल  यह  सब  बलासिफिकेशन  न्यूज  पेपर
 एजेंसीज  उसके  लिए  अलग-अलग  वेजेज  दें  |  अष  जो  बड़े  न्यूजपेपर  चेन  उन्होंने  कोशिश
 टेरिया  में  ऐसा  परिवर्तन  कर  दिया  कि  उसको  म्रुप्स  में  कर  मल्टीपल  यूनिट  को  यूनिट  बना  एक
 ही  मालिक  के  पत्र  समूह  में  कई  उपायों  द्वारा  अलग-अलग  जगहों  में  अलग-अलग  तरह  का  कार्य  लागू
 हो  गया  ।  इन  सारे  अनुभवों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यूज  पेपर  स्टेबलिशमेंट  को  क््लासीफाई  किया  गया
 और  बलेरिटी  लाने  के  लिए  न  सिर्फ  एक्सप्लेनेटरी  ब्लाज  लगाया  गया  बल्कि  शैड्यूल  लगा  दिया  गया

 इस  बिल  के  ताकि  एक  समाचार  समूह  अगर  चाहे  कि  हम  अलग-अलग  लैग्वेज  में  अलग-अलग

 शहरों  में  पत्र  पब्लिशर  या  प्रिंटर्स  के  नाम  को  बदलकर  या  पति  के  नाम  से  पत्नी  के

 नाम  से  अलग  या  और  उसके  अलग-अलग  डिपार्टमेंट  बनाकर  या  एक  ही  प्रिटर्स  पब्लिशर  जो  एक  न्यूज
 पेपर  छापते  कुछ  मैगजीन  छापते  उनको  अलग  करके  जो  वेज  बोर्ड  डिटरमिनेशन  का  इम्पंटिस्ट

 फैक्टर  है  प्रास  रेवेन्यू  जिससे  हम  प्राफिटेबिलिटी  पर  पहुंचते  उस  फैक्टर  को  इस  तरह  से

 मरोड़  कर  जिससे  वेजबो्ड  सही  नतीजे  पर  न  पहुंच  सक्रे  और  जिस  नतीजे  पर  पहुंचे  उसमें  भी  गलत

 इन्टरपिटेशन  करके  न्यूजपेपर  स्टेबलिशमेंट  के  जरनलिस्ट  और  नान  जरनलिस्ट  कर्मचारियों  को  निर्धारित

 बैजेज  से  वंचित  कर  दें  ।

 जरनलिजम  एक  महत्वपूर्ण  और  सम्मानित  पेश  है  और  सरकार  इस  पेशे  में  श्गे  हुए
 लोगों  को  बहुत  सम्मान  की  दृष्टि  से  देखती  बहुत  आदर  की  दृष्टि  से  वेखती  और  चाहते  हैं  कि

 वे  सम्मानित  जीवन  व्यक्ति  करें  और  इम  पेशे  के  अनुकूल  उन्हें  पारिश्रमिक  और  आवश्यक  सुख-सुविधाएं

 उपलब्ध  हों  ।  लेकिन  यह  बात  भी  सही  है  कि
 जो  कुछ  उनके  लिए  किया  जाना  चाहिए  या  जो  उनकी  या

 समाज  की  अपेक्षा  है  या  उनके  लिए  न्यूजपेपर्स  एस्टेबलिशमेंट  के  मासिकों  ने  जो  कुछ  करने  की  कोशिश

 की  बह  पूरी  नहीं  होने  दी  ।  श्री  दामोदर  पांडे  ने  कहा  कि  बेज  का
 हु

 कंसेप्ट  उससे  उन

 लोगों  का  विश्वास  हिलने  लगा  है  ।  उसके  बाद  ट्रिब्युनल्स  बने  और  लेबर  कोर्ट  में  मामले  भाने

 लेकिन  अत्यधिक  विलम्ब  होने  की  वजह  से  सरकार  ने  द्विपक्षीय  बार्ता  के  जरिए  बेतन  निर्धारण  ओर  दूसरे

 फ्रिज  बेतीफिट्स  के  सम्बन्ध  में  अधिक  से  अधिक  फँंससे  हो  जाएं  इसको  प्रोत्साहित  किया  ।  उसके  बड़े  अच्छे

 नतीजे  निकले  हमारे  कोर  संक्टर  बेसिक  इन्डस्टीज  में  या  अन्य  दूसरे  उद्योगों  में  द्विपक्षीय  वार्ता  के

 निर्धारण  होता  सुविधाओं  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  लिए  जाते  हैं  भौर  उसके  जो  भी  निर्णय
 माध्यम  से  बेतन  ट  निर्ण

 होते  हैं  उसको  एम्पलायस  फेषफुल्ी  इम्पलीमेंट  करते  जो  भी  भाश्वासन  श्रमिक  बर्ग  देता  है  उसका

 फेक्कूली  निबंहन  करता  हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ते.कहा  कि  कुछ  और  विषमताएं  हैं  लिबको

 कर  किया  जाना  श्री  बसातवाला  ने  भर  अन्य  सदस्यों  मे  कुछ  मौर  वैठेगिरीज  के  बारे  में  कहा
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 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक
 न

 स्पूज  पेपर  एम्पलाइज  के  जो  विभिन्न  संगठन  हैं  उन  लोगों  ने  भी  बछावत  वेज  बोर्ड  आने  के  बाद

 बहुत  सारे  रिप्रेजन्टेशन्स  दिए  इसकी  भी  च  चा  हुई  कि  बछावत  बेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट  आने  में  द्वेर  हुई
 और  सरकार  ने  भी  उस  पर  कायंवाही  करने  में  देर  की  ।  दोनों  वेज  बोर्ड  की  720  पन्नों  की

 डेटेट  रिपोर्ट  और  दोनों  वेज  बोर्ड  के  ग्यारह-ग्यारह  सदस्य  जिसमें  उसके  चेयरमैन  भूतपूर्व  न्यायाधीश

 श्री  बछावत  थे  और  एक  सदस्य  के  अलावा  नो  सदस्यों  ने  दस्तखत  तो  किए  ,  लेकिन  उस  पर

 असहमति  जारी  नहीं  की  ।  उन  लोगों  ने  एक  ही  तरह  की  असहमति  जारी  नहीं  की  ।  विभिम्न  सिफारिशों
 पर  विभिन्न  तरह  की  असहमति  उन्होंने  की  ।  अब  सरकार  के  लिए  यह  आवश्यक  था  कि  जो  रिपोर्ट्स  के

 साथ  रिकमंडेशंस  के  साथ  डिसेंटिंग  नोट  विभिन्न  सदस्यों  उन  सारे  नोट्स  का  अध्ययन  उसके

 लिए  जस्टिफिकेशन  था  या  नहीं  इस  पर  विचार  इसमें  समय  लगना  स्वाभाविक  माननीय

 सदस्यों  को  मालूम  है  कि  हमारी  कितनी  चिन्ता  प्रधान  मंत्री  जी  की  कितनी  चिस्ता  थी  कि  हम
 शीघ्रतापूर्वक  वेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट  प्राप्त  करें  उसके  लिए  जब-जब  भी  एक्सटेंशन  देना  बहुत  कम

 अबधि  का  एक्सटेंशन  लेकिन  काम  पूरा  नहीं  हुआ  ।  हम  बराबर  यह  कोशिश  करते  गये
 कि  उसके  बाद  अगर  कोई  दूसरा  रास्ता  अपनायें  तो  और  भी  देर  हो  जाएगी  ।  कुछ-कुछ  हम  एक्सटेंशन
 देते  गए  ।  अन्त  में  जब  मुझे  सूचना  मिला  कि  वेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट  जो  उसकी  ऑन्तिम  अवधि  थी  उसके

 पूरा  होने  के एक  दिन  पहले  उसके  चेयरमैन  मुझे  देना  चाहते  मैं  उस  वक्त  अस्पताल  में  भर्ती  था
 गम्भीर  रोग  लेकिन  इस  चिन्ता  में  और  खुशी  में  कि  वेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट  आज  मिल  जाएगी  मैं  उसी

 हालत  में  अपने  दफ्तर  गया  और  जस्टिस  बछावत  को  खबर  भेजी  कि  वह  अपने  रिपोर्ट  मुझे  पेश  करें
 फार्मेल  तरीके  से  ।  उसमें  भी  कुछ  सदस्यों  ने  दस्तखत  नहीं  किए  थे  ।  एक  सदस्य  ने  एक  सप्ताह  के  बाद
 दस्तखत  किए  तब  रिपोर्ट  पूरी  समझी  गई  ।  उसको  देने  के  बाद  मैं  गम्भीर  रूप  से  और  बीमार  पड़  गया
 और  बाई-पास  सजरी  के  लिए  मैं  लन्दन  चला  और  एक  महीने  के  बाद  लौटा  ।  लेकिन  इस  बीच
 विभाग  ने  बड़ी  अच्छो  तरह  से  और  गम्भीरता  से  उसका  अध्ययन  किया  और  उसको  प्रोसेस

 मैं  जेसे  ही  लौटा  तो  मैंने  सारी  वेज  बोर्ड  की  रिपोर्ट्स  का  अध्ययन  मैं  सिर्फ  इतना
 '

 ही  कहना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  उस  पर  सारी  छान-बीन  कर  ली  है  और  वह  फाइनल  स्टेज  में

 है|  हम  बिलकुल  विलम्ब  नहीं  करना  चाहते  ।  लेकिन  हम  सतक  इसलिए  सतर्क  और  सावधान  हैं  कि

 हमने  अगर  कल  एप्रोप्रियेट  टाइम  पर  उसकी  नोटिफिकेशन  नहीं  तो  उसके  कुछ  नतीजे  खराब  भी

 हो  सकते  डिसेंटिंग  नोट  देते  हुए  प्रतिनिधियों  ने  यहां-क  लिख  दिया  कि  हमको  स्वीकार  नहीं
 मैं  कोट  में  जा  सकता  हूं  ।  बहुत  से  मानतीय  सदस्यों  ने  कहा  बोर्ड  के  रिकर्ंडेशंस  के  नोटिफिकेशन

 के  बाद  भी  कोर्ट  में  चले  जाते  हैं  और  नाहक  उसको  देर  करने  की  कोशिश  करते  इसलिए  हम
 घान  और  सतक  और  सत॒कंता  से  सारे  काम  को  करना  चाहते  हैं  ।  इसमें  कहों  पर  भी  हम  लूपहोल्स
 ने  कोई  ऐसी  बात  न  हो  जिसको  तोड़-मरोड़कर  उसमें  विवाद  खड़ा  किया  जा  सके  ।  जैसा  कि  मैंने

 कहा  कि  वह  अन्तिम  चरण  में  है  सरकार  जो  कायंवाही  करने  जा  रही  है  और  शी  ध्रति+
 शीघ्र  सरकार  अन्तिम  अन्तिम  रूप  से  उसकी  नोटिफिकेशन  करेगी  |  लेकिन  जहां  तक  इस  अमडिंग  बिल
 का  सबाल  आगे  भी  विवाद  चलता  न  जैसे  पूर्व  में  वेज  बोर्डंस  की  सिफारिशों  को  तोड़ा-मरोड़ा
 जाता  रहा  आगे  वैसा  न  होने  न्यूजपेपर  इस्टब्लिशमैंट्स  के  मालिकों  को  ऐसा  मौका  न  मिले  कि
 वे  किसी  तरह  से  एक  ही  न्यूजपेपर  के  समूह  एक  ग्रुप  के  मालिक  नाना  प्रकार  के  उपायों  जिस
 प्रकार  से  जर्मलिस्टस  एण्ड  नॉग-जनेलिस्टस  एम्पलाईज  को  उचित  वेतन  से  वंजित  करते  आये  वैसा
 फिर  कर  ज़रके  |  इसी  उद्देश्य  से  यह  संशोध्रन  विधयक  लाया  गया  भ्रब  तक  के  जितने  भी  बेज  बोर्ड



 25  1911  श्रमजीबी  पत्रकार  और  अन्य  समाचारपत्र  कर्मचारी  की
 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक

 बने  इन्क्लूडिग  बछावत  वेज  उन  सबका  अध्ययन  करने  के  उन्होंने  जो  सजैस्शन्स  दिए
 उन  सजैस्शन्स  को  ध्याम  में  रखते  हुए  ही  इस  संशोधन  विधेयक  को  पारिभाषित  किया  गया  भरी

 कुमा  रमंगलम  ने  इसमें  एक  संशोधन  दिया  कि  हम  इसे  1985  से  प्रभावी  इर्फक्टिव  1985  से
 मैं  समझता  हूं  कि  तारीख  की  बात  तब  उठती  है  जब  हम  कोई  नया  संशोधन  कोई  नई  क्लॉज

 हमने  तो  मात्र  डैफितीशन  को  क्लैरिफाई  किया  यह  बिल  मात्र  क््लैशिफिकेटरी

 इसलिए  जब  से  यह  ऊानून  बना  तब  से  ही  उसकी  क्लैरिफिकेशस्स  भी  प्रभावी

 यह  क्लैरिफिकेशन  रिट्रौस्पैक्टिध  है  अतः  उसकी  कोई  तारीख  देने  की  जरूरत  नहीं  मैंने  खुद
 ही  अपना  एक  संशोधन  लाकर  इसे  क्लिअर  कर  दिया  चूंकि  समय  समाप्त  हो  रहा  इसलिए  मैं
 माननीय  सदस्यों  से  दरस्वास्त  करूंगा  कि  इसे  सबंसम्मति  से  स्वीकृति  प्रदात  मानमीय  सदस्यों  ने
 जो  भी  सुझाव  इस  बिल  पर  दिए  उन्हें  ध्यात  में  रखते  हुए  अंतिम  कार्यवाही  की  उनके  सुझावों
 का  उचित  आदर  ऐसा  मैं  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं  और  कुमारमंगलम  जी  से  कहूंगा  कि  मेरे
 उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  वे  अपना  संशोधन  वापस  ले  लेने  की  कृपा

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 श्रमजीबी  पत्रकार  और  अम्य  समाचारपत्र  कमंचारी  और  प्रकी्ण
 उपबन्ध  1955  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  कियां

 जाए  ।”

 प्रस्ताथ  स्वीकृत  हुआ  ।

 झज़ापति  खहोदय  :  सभा  अब  इस  विधेयक  पर  खण्डबार  विचार  करेगी  ।

 खण्ड  2  में  संशोधन

 संशोधन  किया  गया  :

 पृष्ठ  1,  पंक्ति  8  और  9,---

 किया  जाएगाਂ  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्र  तिस्थापित  किया

 किया  जाएगा  और  सर्देव  से  अन्तस्थापित  किया  गया  समझा  (1)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  और  2,--

 किया  जाएगाਂ  के  स्थान  पर  भिम्मलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 “अन्तः/स्थापित  किया  जाएगा  और  सदैव  से  अम्त:स्थापित  किया  समझा  जाएगा  ।”

 (2)

 किन््वेशवरी

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  2,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बनेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।
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 और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  विधेयक
 —__——_—_—

 खण्ड 2,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़ा  गया  ।

 खण्ड  10  का  संशोधन

 खण्ड  पर  दिया  गया  संशोधन  विधेयक  के  हिन्दी  पाठ  पर  लागू  नहीं  होता  है  ।)

 शम्रापति  महोदय  :  प्रश्न  यह
 ः

 खण्ड  3  विध्रेयक  का  अंग  ब

 न  प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 क्षण्ड  3  विधेयक  में  लोड  दिया  गया  ।

 खज्ड  का  अन्तःस्थापन

 संशोधन  किया

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  32--

 की  जाएगीਂ  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया

 की  जाएगी और  सदेव  से  अन्तःस्थापित की  गई  समझी  जाएगी  ।”  (4)

 बिलेशबरो
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कक  खंड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।””

 प्रस्ताव  स्थोक्ृत  हुआ  ।

 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 /  कि  खण्ड
 अधिनियम  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  माम  विधेयक  में  जोड़  दिए

 जाएं  ।
 हैं

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  ।

 खच्ड  1,  अधिनियम  सूत्र  ओर  विधेयक  का  पूरा  मास  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 शी  बिभ्देशबरो  दुबे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 हु

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  ।”

 सभापति  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :
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 संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाए  ।”

 अ्रस्ताव  स्थीकृत

 5.32  घ०  प०  *

 संसद  सदस्य  सत्ता  और  पेंशन  विधेयक

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  सूचना  और  प्रसारण  संत्री  एच०  के०  एल०  :  मैं  प्रस्ताव*
 करता

 हि
 संसद  सदस्य  भसा  और  पेन्शन  1954  पम्ें  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 इस  अधिनियम  की  धारा  और  के  अम्तगंत  संघ  राज्य  क्षेत्र  अण्डमान

 ओर  निकोबार  तथा  लक्षद्वीप  द्वीपों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  सांसद  पत्नो/पति  सहित  अपने  आवासीय
 स्थल  से  भारत  के  महाद्वीप  में  हवाई  अडडे  तक  हवाई  यात्रा  सुविधा  प्राप्त  करने  के  पात्र

 उन्हें  बापिसी  यात्रा  के  लिए  स्टीमर  सुविधा  भी  प्राप्त  संसद  वेतन  और  भत्तों  सम्बन्धी  संयुक्त
 समिति  की  सिफारिश  पर  यह  विचार  किया  गया  है  कि  उन्हें  भारत  के  महाद्वीप  में  निकटतम  हवाई
 अडड़े  से  द्वीप  में  अनेक  सामान्य  आवास  स्थान  तक  वापिसी  यात्रा  के  लिए  भी  हवाई  यात्रा  सुविधा
 उपलब्ध  कराई  जाए  1

 उपरोक्त  प्रावधान  से  भारत  की  संचित  निधि  से  प्रतिवर्ष  करीब  32,300  रुपए  खर्च

 होंगे  ।

 यहू  विधेयक  बिलकुल  सरल  और  अविवादस्पद  मुझे  आशा  है  कि  सभा  के  सभी  सदस्य

 एकमत  से  इसका  समर्थन  करेंगे  और  बिना  अधिक  चर्चा  किए  इसे  पारित  करेंगे  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  -

 सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने का समर्थन करता हूं । : स्ज्नापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुमा संसद सदस्य भत्ता और पेन्शन अधिनियम में और सेशोधन करने बाले विधेयक पर विचार किया जाए ।” क्या कोई मातनीय सदस्य कुछ कहना चाहता है ? कई भागतीय स़बस्य : नहीं | हम इसे सर्वसम्मति से पारित . सभापति महोदय : प्रश्न यह संसद सदस्य भस्ता ओर पेखान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए । प्रस्ताव स्वीकुत हुआ । 4 व्सष्टूपति की सिफारिश से प्रस्तुत । 99
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 सभापति  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे  ।

 अश्न  यह  है  :
 ,

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 खण्ड  2  विधेयक्ष  में  लोड़  दिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।  -

 खण्ड  1  अधिनियम  सूत्र  ओर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  विए

 भो  एच०  के०  एल०  भगत  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ।”

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 कृषि  ऋणों  को  माफ  किए  जाते  को  मांग

 --

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  श्री  हरीश  रावत  द्वारा  11  1989  को  कृषि  ऋणों  को माफ  करने  सम्बन्धी  रखी  गई  मांग  पर  आगे  चर्चा  ह॒
 '

 4
 डा०  गौरी  शंकर  आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 |

 डा०  गौरो  शंकर  राजहंस  :  सभापति  मैं  कह  रहा  था भ्रम  फैला  रहे  हैं  कि  उन्होंने  अपने  स्टेट  में  ऋण  माफ  कर  दिया  है  उसके  बारे  में  उनकी  असलियत  न पर्दाफाश  होना  चाहिए  ।  हरियाणा  के  कुछ  नेतागण  बिहार  और  दूसरे  हिन्दी  स्पीकिंग  स्टेटस  में  जाकर
 कह  रहें  हैं  कि  उन्होंने  अपने  स्टेट  में  किसानों  के  ऋण  माफ  कर  दिए  यह  एक  सफेद  झट  है  है  यह  बात
 सही  नहीं

 है
 और  केन्द्र  सरकार  को  चाहिए  कि  इस  असलियत  का  पर्दाफाश  करे  ।  यही डी०  बी०  से  भी  लोगों  को  बताएं  कि  क्या  सरकार  कर  सकती  है  और  कया  नहीं  कर  सकती  है  है  कि
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 इसके  बारे  में  खासकर  हिन्दी  स्पीकिंग  स्टेट्स  में  बहुत  ही  कनफ्यूजन  फैला  हुआ  है  ।  सरकार  को  बताना
 चाहिए  कि  जो  पैसा  बेंक  में  है  वह  डिपॉजिटस  का  उसको  कोई  नहीं  माफ  कर  सकता  ।  लेकिन  मैं
 यह  जरूर  कहूंगा  कि  ऐसे  स्टेट्स  ऐसी  जगहों  में  जहां  नैचुरल  कैलेमिटीज  हुई  सरकार  कम  से  कम
 सूद  माफ  कर  इनटरस्ट  माफ  ४२  दे  ।  जैसे  बिहार  के  कुछ  क्षेत्रों  मे ंलगातार  बाढ़  आई  और  भूकम्प
 आया  ।  किसानों  ने  उत  क्षेत्रों  मे ंऋण  लिए  हुए  थे  और  आज  बड़ी  बेरहमी  से  उनके  ऋण  को  बसूला  जा
 रहा  मैं  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि  कम  से  कम  उस  ऋण  को  अगले  चार-पांच्र  वर्षों  के  लिए
 पोन  कर  दिया  जाए  या  उनका  इनटरस्ट  माफ  कर  दिया  आप  वहां  जाकर  देखें  कि  लोगों  की
 क्या  दशा  क्या  वे  ऋण  अदायगी  की  हालत  में  1987  में  बाढ़  सब  कुछ  बहाकर  ले  पिछले
 सो  सालों  में  ऐसी  बाढ़  नहीं  आई  थी  ।  1988  में  भूकम्प  आया  और  जो  बुछ  बचा  भूकम्प  में  समाप्त

 हो  गया  ।  यदि  किसानों  को  ऋण  की  अदायगी  के  लिए  बाध्य  किया  जाएगा  तो  यह  बहुत  ही  गम्भीर
 बात  मेरा  अनुरोध  है  कि  उनके  ऋण  को  अगले  पांच-सात  वर्षों  के  लिए  टाल  दिया  जाए  और  उनके

 सूद  को  माफ  किया  पिछली  बार  भी  मैं  कह  रहा  था  कि  सरकार  ऋण  को  माफ  करने  के  पहले
 यह  सोचे  कि  यह  रूरल  इनडेटेडनेस  क्यों  होती  रूरल  इहनडेटेडनेस  ज्यादातर  हमारे  कनजरबेटिव
 सोशल  आर्डर  के  कारण  होती  हमारी  रूढ़िवादी  नीतियों  के  कारण  होती  गांब  में  ब्याह-शादी

 होती  जनेऊ  होता  है  तो  सारे  गांव  के  लोग  गरीब  आदमी  की  बाध्य  करते  हैं  कि  तुम  अपनी  जमीन

 बेच  बैंक  से  कर्जा  महाजन  से  कर्जा  लो  और  हजार-दो  हजार  आदमियों  को  लिलाओ  ।  आपको

 यह  जानकर  दुःख  होगा  कि  यदि  किसी  के  घर  में  12-15  बरस  का  बच्चा  मर  जाता  है  तो  उसे  एक
 :

 दुःख  तो  उस  बच्चे  के  मरने  का  होता  है  और  दूसरे  गांव  के  लोग  उसे  वाध्य  करते  हैं  कि  पूरे  गांव  के  शोगों

 को  भोजन  खिलाया  जाए  ।  बहू  तो  बर्बाद  हो  जाता  है  और  सोशल  आडंर  ऐसा  है  कि  वह  कुछ  कर  भी
 -  नहीं  सकता  है  ।  मैं  सरकार  से  कहूंगा  कि  एक  नियम  बनाया  जाए  ताकि  जो  लोग  ऐसे  लोगों  को  बाध्य

 करें  उन  पर  सख्त  कानूनी  कार्यवाही  की  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर  समस्या  है  ।  आपके  पास

 विजन  का  एक  बहुत  ही  पावरफुल  मीडिया  जिस  तरह  से  फैमिली  प्लॉनिंग  का  प्रचार  करते  हैं  उसी

 तरह  से  यह  भी  प्रचार  किया  जाए  कि  गांव  के  लोग  किसी  को  बाध्य  नहीं  कर  सकते  हैं  कि  बह  सारे

 गांव  को  भोजन  खिलाए  ।  भ्याह-शादियों  में  क्या  बर्बादी  होती  है  यह  मैं  आपको  बताता  हूं  ।

 6.00  भ्र०  १०

 ]

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  उद्योग  संजालय  में  रसायन  तथा  पेढ्रो-रसाथन  विभाग  -

 में  राज्य  मंत्री  पो०  :  मेरा  अनुरोध  है  कि
 सभा  का  समय  एक  घंटा  और  बढ़ा  दिया

 जाए  ताकि  मद  संसझ्या  पर  चर्जा  समाप्त  कर  सके  |

 सभापति  महोदय  :  क्या  सदस्य  सभा  का  समय
 |

 धण्टा  और  बढ़ाना  चाहेंगे  ?.

 कुछ  साननोय  सदस्य  :  जीहां  |

 शमापति  लहोदय  :  सभा  का  समय  7  बजे  म०  प०  तक  बढ़ाया  जाता  है  ।
 न

 क्लो  नामण्याल  :  मेरा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  हे  कि.वह  केवल  पांच  विनट  का  समय
 '

 लें  ताकि  मन्त्री  महोदय  आज  ही  इसका  उत्तर  टे
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 नो  तत्व

 ]  .

 डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  मैं  कह  रहा  था  कि  तरह  की  बात  होती  एक  गरीब  आवमी

 अपनी  लड़की  की  शादी  करता  उसमें  भी  उसको  आसपास  के  दो  हजार  आदमियों  को.खाना  खिलाना

 पड़ता  आजकल  2  हजार  आदमियों  को  खाना  बिलाने  का  मतलब  है  20  हजार  रुपए  ।  उसके  लिए
 उसको  कजे  लेना  ही  पड़ता  है  ।  बर्बादी  इसमें  कितनी  होती  जिसने  दृश्य  को  देखा  है  वहू  समझता

 है  कि  क्या  वेस्टेज  होता  तो  आपको  कहीं  न  कहीं  इसके  खिलाफ  आँवाज  उठानी

 जापान  आगे  बढ़ा  अब  जिन्होंने  जापान  का  इतिहास  पढ़ा  वह  जानते  होंगे  कि  जापान  ने

 अपने  को  मार्डर्नाइज  किया  ।  जापान  में  भी  कुंजवेंटिव  पार्टी  वहां  सोसाइटी  में  थी  लेकिन  लोगों  ने  हिम्मत
 की  और  एक  झटके  से  सारे  सोशल  ईवल्स  को  हटा  तभी  जाकर  जापान  मार्डर्नाइज  हो  सका  और

 आगे  बढ़  सका  ।  हमें  हिम्मत  करनी  हम  जो  इलंक्टेड  रिप्रेजस्टेटिव्ज  हैं  उन्हें  हिम्मत  करनी

 चाहिए  कि  जो  सोशल  बैरियसं  हैं  उनको  तोड़े  तभी  रूरल  इन-डेटेडनैस  खत्म  होगी  ।

 अन्त  में  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  एग्रीकल्वरिस्ट्स  की  मार्कटिग  का  इन्तजाम  होना  चाहिए  ।  जब
 _

 तक  यहू  नहीं  होगा  वह  कर  में  डूबे  ही  को-आपरेटिग्ज  की  कहानी  तो  हिन्दी  स्पीकिंग  स्टेट्स  में  -

 बहुत  ही  दुःखद  है  काली  कहानी  जिसके  बारे  में  यहां  क्या  कहा  जाए  ?  मैं  चाहूंगा  कि जब  अगली
 पार्लियामेंट  बैठे  तो  को-आपरेटिग्ज  पर  एक  ऐसा  कानून  बनाए  जिससे  एग्रीकल्चैरिस्ट्स  को  सही  अर्थ  में
 फायदा  हो  सके  ।

 प्रधानमन्त्री  जी  के  हमे  आभारी  जिन्होंने  घोषणा  की  है  कि  वह  एग्रीकल्चर  को  इण्डस्ट्री  का
 दर्जा  इस  बात  पर  सारे  देश  में  और  किसानों  में  हुं  है  लेकिन  मैं  कहूंगा  कि  शुदआत  ऐसे  की  जाए
 कि  किसानों  को  उनके  प्रोड्यूस  का  रेमुनरेटिव  प्राइस  मिले  ।  आज  लोग  जो  गन्ना  या  जो  कुछ  भी  पैदा
 कर  सकते  इसलिए  पैदा  करने  से  हिचकिचाते  हैं  कि  जितना  उनका  इन-पुट  लगता  उतना

 पुट  नहीं  होता  इसलिए  एक  ही  प्रार्थना  है  कि  आप  यह  प्रयास  करें  कि  किसानों  को  उनके
 कल्चर  प्रोड्यूस  का  रंमुनरेटिव  प्राइस

 शी  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  सभापति  आपने  मुझे  बोलने  का
 इसलिए  मैं  आपका  आशभारी  हूं  ।

 एक  महत्वपूर्ण  सुबाल  पर  चर्चा  हो  है  कि  किवामों  का  ऋण  माफ  हो  या  न  कई  दिलों
 से  यह  चर्चा  यहां  चल़  रही  मेरा  कहना  यह  है  कि  ऋण-माफी  से  यह  सवाल  हल  होने  बाला  नहीं  ,

 कई  बुनियादी  बातें  इसमें  जुड़ी  हुई  उन्हें  5  मिनट  में  कहना  सुश्किल  लेकिन  मैं  कोशिश
 करूंगा  कि  इस  समय  में  जो  कुछ  कह  सकता  हूं  वह  कहूं  ।

 गुमराह  कर  रहे  हैं  कि ऋण  माफ  उसका  अर्थ  ही  अलग  पहले  मनी-लैंढर्स  होते
 जिन्हें  साहुकार  कहते  थे  ।  वह  जो  करते  थे  वह  अलग  बात  है  लेकिन  आजकल  किसान  की  आमदनी  कैसे

 बह  मजबूत  कंसे  दो  ओर  जो  अपने  बजट  में  हम  एलोकेशन  करते  हैं  इण्डस्ट्री  औद  गांव  के  विकास
 में  और  किसान  के  बिकास  के  लिए  उसके  लिए  बजट  का  परतैंटेज  कितना  हो  ।  अगर  आंकड़े  देकर  मैं
 समझाने  लगूं  तो  मैं  आपका  समय  नहीं  लूंगा  लेकिन  10,  15  साल  से  यह  पता  लग  रहा  है  कि
 टोटल  बजट  एलोकेशन  के  हिसाब  से  एग्रीकल्चर  का  एलोकेशन  सब  मिलाकर
 सा  हमारा  परसेंटेंज  डिक्लाइन  हो  रहा  है  |  हमें  इसके  लिए  बजट  में  सुधार  करना  पड़ेगा  क्योंकि
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 ग्राम  सुधार  के  लिए  किसान  जमीन  और  खेत  तथा  मजदूर  की  हम  अनदेखी  नहीं  कर  सकते  ।  जब  गांव
 में  इस  तरह  की  बात  होंती  है  तो  शंका  हो  जाती  उसके  कारण  वे  शहरों  में  आते  हैं  ।  जब  उसका
 खेती  करने  से  पेट  नहीं  मजदूरी  कम  मिलती  है  तो  वे  गांव  छोड़कर  शहर  आ  जाते  जो  टोटल
 बजट  एलोकेशन  छठी  और  सातवीं  पंच्रवर्षीय  योजनाओं  उसमें  बजट  एलोकेशन  आप
 परसेंटेजवाइज  करते  1970-71  जो  प्राइस  इंडेक्स  है उसके  हिसाब  से  आपने  इसको  किया  है  ।
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  जो आपने  एलोकेशन  किया  है  ओर  जिस  हिसाब  से  प्राइस  इंडेक्स  रखा
 अगर  उस  हिसाब  से  चलेंगे  और  प्राइस  इंडेक्स  तय  करेंगे  तो  उससे  कुछ  नहीं  बन  पाएगा  ।  रिस्॑  करते
 के  बाद  किसी  ने  बताया  है  कि  6,000  की  कीमत  कम  से  कम  32,000  बनती  है  ।  इस  बारे  में  ज्यादा
 सोच  कर  कदम  उठाना  होगा  ।

 किसानों  की  दूसरी  भी  अनेक  समस्याएं  जो  सर्वोटिव  इनपुट्स  होते  1950-51  से
 1965-66  तक  के  आंकड़ों  के  अनुसार  ऑयल  इंजन  का  ग्रोथ  रेट  13.9  परसेंट  था  लेकिन  1965-66

 से  1984-85  5  तक  में  वह  11.8  परसेंट  ही  रह  गया  ।  इसी  तरह  से  इलेक्ट्रिसिटी  पम्प  सेट्स  का  23.7
 परतेंट  था  और  बाद  में  वह  12.9  परसेंट  ही  रह  गया  ।  इलेक्ट्रिसिटी  इन  एग्रीकल्बर  का  16,0  परसेंट
 था  और  अब  वह  13.3  परसेंट  ही  रह  गया  इससे  पता  लगता  है  कि  हमारे  इनपुट्स  कम  हो  रहे

 अतः  उनमें  सुधार  करंना  जरूरी  मैं  एक  किसान  परिवार  से  आता  हूं  ।  इसलिए  किसानों  की

 समस्याओं  से  अच्छी  तरह  से  वाकिफ  हूं  । जब  तक  आप  कृषि  ओर  उद्योग  को  एक  यूनिट  नहीं  मानेंगे
 तब  तक  किसानों  का  भला  नहीं  होगा  ।  जो  लोन  माफी  का  नारा  लगाकर  लोगों  को  गुमराहु  कर  रहे
 हैं  उससे  मैं  समझता  हूं  कि  किसानों  का  कल्याण  नहीं  होगा  और  लोग  भी  बेकों  में  पैसा  जमा  करेंगे

 किसानों  की  वहां  जो  पूंजी  लगती  है  वह  पूंजी  ज्यादा  से  ज्यादा  कैसे  दें  इस  बारे  में  सोचना  होगा  ।  जब

 तक॑  बह  ज्यादा  नहीं  देंगे  तब  तक  उत्पादन  बढ़ेगा  नहीं  क्योंकि  ''***

 |  |  ।

 खाद्यास्नों  की  गिरती  हुई  विकास  दर  क्ृषि  मूल्यों  के  कम  होती  दर  के  अनुरूप  है  ।

 ]  ॥॒  । 1985-86  5-86  का  इकोनोमिक  सर्वे  जो  हुआ  था  उससे  पता  लगा  था  कि  1970-75  में  एस्बस

 प्रो  रेट  फूहग्रेन््स  का  3.44  1975-80  में  3111,  1980-85  में  2.84  था  ।  एवरेज  प्राइस  इंडैक्स ४
 पाएंगे  कि  95.7  परसेंट  वह  1975-80  में  85.5  हो  गया उस  हिसाब  से  ले  लें  तो  पाएं

 और  1980-85  में  78.9  हो  यह  डिक्लाइन  क्यों  हो  रहा  है  यह  मैं  आपसे  जानना  भाहूंगा  ।

 कुल  दायरे  में  जाकर  देक्षना  नहीं  तो  हमारे  सारे  काम  बेकार  हो  जाएंगे  और  किसान

 उसमें  कुछ  काम  नहीं  कर  पाएंगे  ।  आज  प्रौडक्टिविटी  जमीन
 की

 कम  हो  रही  है  और  इरिगेशम  बढ़  रहा

 ज़ितना  आत्मनिर्भर  होना  चाहिए  उतने  हम  हो  नहीं  पा  रहे  हैं  ।  ,

 आज  सरकार  की  तरफ  से  किसानों  को  जो  सुविधाएं  मिलती
 उससे  वह  बिल्कुल  प्रिवलेज

 क्लास  बन  गए  जो  किसान  ऋण  लेते  वे  रात-दिन  काम  में  जुटे  रहते  यहां  तक  कि  उनका
 कतार

 रबा  उस  काम  में  जुट  जाता  है  ।  आप  किसानों  को  ऐसे  साधन  मुद्ैब्या  कराइए  जिससे  उत्पादम
 पूरा  परिवार  म्राणिनल  किसान  हैं  उनको  हालत  बहुत  हो  शोचनीय  भाप  स्मास  और और  मा
 बढ़े  ।  जो  स्माल

 माजिसल्न  फा्मेंस  को  इनप्रट्स  कम  दाम  पर  मुद्ैय्या
 और

 आउटपुट
 जो  उसका  मार्केटिंग

 ॥शहिकीर
 हो  ।  कॉस्ट  ऑफ  प्रोश्कशन  तो  हम  नहीं  दे  पाएंगे  क्योंकि

 लिंक  ठीक  हो  |  को

 इसमें  हमें  बिल
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 यह  हर  हर  फार्म  और  हर  व्यक्ति  की  भिन्न

 ु

 लेकिन  उसके  साथ  ही  उनको  हम  ऐसी  दें  जिसके  कारण  कुछ  न  कुछ  हमको  ज्यादा
 काम  मिले  क्योंकि  रिजय  बेंक  के  1981  के  आपके  एक  बुलेटिन  में  आंकड़े  हमको  मिले  उन्होंने  यह
 दिया  है  कि  सैण्ड  एण्ड  टोटल  असैट्स  ड्यूरेबल  ऑफ  हाउस  वह  छोड़  दीजिए  लेकिनਂ  **

 ॥

 ऋणी  कृषकों  का  प्रतिशत  22.34  था  और  ऋण  की  औसत  राशि  3,595  रुपए  थी  ।

 यह  तो  खाली  रिजवं  बैंक  के  बुलेटिन  के  आंकड़े  यह  और  किसी  दूसरे  के  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  की  जो  आमदनी  होती  है  तो  इण्डस्ट्री  से  12  परसेष्ट  आमदनी  होती  और  किसान  को  हम
 कर्जा  देते  हैं  समझो  12  परसेण्ट  और  इण्डस्ट्री  को  देते  84  परसेण्ट  ।  उसे  आमदनी  कितनी  होती
 60  हजार  करोड़  जब  किसान  के  खेती  से  पैदावार  होती  है  और  उससे  कई  गुना  25  हजार  करोड़
 समझ  ऐसी  कुछ  हृण्डस्ट्री  स ेआमदनी  होती  है  तो  यह  बुनियादी  सवाल  ऐसा  है  कि  इसमें  गहराई  से
 जाकर  सोचना  इसके.अलावा  जो  ड्राउट  प्रोन  एरियाज  हैं  या  जो  साइकलोन  प्रोन  एरियाज
 डैजर्ट  या  बाढ़  के  एरियाज  इनमें  काम्प्रीहेंसिव  इन्श्योरेंस  स्कीम  हो  या  ऐसी  कोई  स्कीम  हो  जिसमें

 हम  ऋण  मुक्त  ब्याज  दे  सके  और  डिफ्र  शियल  रेट  ऑफ  इण्टरैस्ट  किसानों  में  चाहें  तो  बड़ा

 छोटा  किसान  ऋण  में  ऐसा  नहीं  हो  सकता  लेकिन  बड़ा  किसान  कर  लिबरेलाइडेशन  ऑफ

 कुछ  भी  आप  कहें  लेकिन  ताबार्ड  को  तरफ  से  काफी  कठिनाई  हो  जाती  है  तो  मैं  यह  चाहूंगा  कि  इसके
 बारे  में  शान्ति  स ेसोचना  ऋण  माफ  करने  के  मैं  खुद  ही  खिलाफ  क्योंकि  आज  भी  लोग
 मनी  लेण्डस  के  पास  जाते  हैं  इसलिए  कि  उनको  पूरी  धनराशि  बैंक  से  नहीं  मिलती  है  ।  वित्त  मन्त्री  जी
 खुद  ही  आज  भी  खेती  कर  रहे  इतने  वर्ष  का  होने  पर  भी  उनको  गरीबी  का  अनुभव  है  ओर  खुद  का

 अनुभव  होने  के  कारण  और  खुद  खेती  करने  के  कारण  उनको  पता  है  कि  कंपीटल  इंटेंसिव  होने  के  कारण
 ज्यादा  धनराशि  या  ऋण  कैसे  जब  तक  यह  नहीं  करेंगे  तब  तक  मुझे  लगता  है  कि  प्रोडक्टिविटी
 ऑफ  दि  लैण्ड  तब  तक  नहीं  बढ़ेगी  और  तब  तक  बेड  डेट  का  जो  सवाल  है  वह  ऐसा  ही  चलता  रहेगा
 और  राजनीति  का  जो  सवाल  सब  लोगों  ने  बनाया  यह  दुःख  की  बात  है  कि  राजनीति  के  कारण  ऋण
 माफ  करने  का  सवाल  बन  गया  आप  कौन-कौन  सा  ऋण  माफ  किसान  का  छोटी
 इण्डस्ट्री  का  सिक  इण्डस्ट्री  का  किसका  ऋण  माफ  करेंगे  ?  में  इस  बारे  में  कहूंगा  कि
 रैस्ट  रिमीशन  को  जहां  तक  बात  इण्डस्ट्री  को आप  जो  सहूलियत  देते  वही  सहूलियत  किसान  को
 भी  दी  जाए  और  उसके  कारण  कुछ  सुधार  हो  सकता  है  तो  इसको  देखना  जरूरी  है  क्योंकि  आज  भी
 78  परसेण्ट  किसान  स्मॉल  और  माजिनल  फामंसे  इसकी  तरफ  आपको  ध्यान  देना

 नैचुरल  कंलेमिटी
 के  लिए  आपको  बिल्कुल  अलग  स्कीम  अलग  फण्ड  बना  कर  उसके  लिए  कुछ

 राहत  देनी  भाप  यह  कर  सकते  हैं  क्या  और  इंटेंसिव  एग्रीकल्चर  सिस्टम  जो  हमने  बनाया  था
 उसके  लिए  और  कुछ  ज्यादा  सोच  सकते  हैं  क्या  ?  तभी  यह  काम  आगे  बढ़ने  बाला  नहीं  तो  फिर
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 मनी  लैण्फ्स  आएंगे  भोर  पहले  देश  में  जो  सत्यानाश  हुआ  बही  हो  जाएगा  ।  राजमीति  के  कारण  हम
 काम  को  ब्रिल्कूल  गसत  रास्ते  पर  जे  जा  रहे  चुनाव  के  कारण  ले  जा  रहे  हैं  और  इसके  करण  पूरी
 दुनिया  में  ऋण  माफ  करने  वाला  कोई  ऐसा  नहीं  मिलेगा  जिसके  कारण  एक  नया  ऐसा  वातावरण  तैग्रार

 आज  ऐसा  वातावरण  तैयार  हो  गया  महाराष्ट्र  हरियाणा  में  और  सारे  हिन्दुस्तान  में  और
 इसलिए  कोई  बेंक  का  ऋण  वापस  नहीं  दे  रहा  पूरी  रिकबरी  ठप्प  हो  मई  अबले  साख  किसान  को
 ऋण  नहीं  नहीं  मिले  तो  क्रेडिट  लाइन  चोक  हो  फिर  प्रोडक्टिबिटी  कम  हो  जाएगी  तो
 ये  कर्ज  में  डूब  जाएंगे  इसलिए  कम  से  कम  फोर्थ  क्लास  के  चपरासी  को  जो  तनख्याह  मिलती  कम  के
 कम  उतनी  आमदनी  किसास  की  इतना  तो  कमर  से  कम  सोचना  वित्त  भम्ह्नी  इक्ष  बात  का
 ध्यान  मुझे  पता  है  कि  इसके  बारे  में  कठिनाई  है  लेकिन  क्या  हो  सकता  थह  देखना  भ्रक्रप्ते  है  ।
 माफ  करने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  ऐसा  होने  पर  उसमें  गलत-गलत  बातें  आ  जाएंगी  और  किसान  फिर
 कर्ज  में  डूब  जाएगा  ।

 मह  कहकर  आपने  समय  इसके  लिए  धस्पवाद  ।

 झीसती  कऋषा  चौधरी  :  सभापति  मुझे  मालूम  है  कि  मुझे  थोड़े  में  श्वात
 करनी  क्षभी  महाराष्ट्र  के  किसानों  के  ही  एक  प्रतिनिधि  श्री  बिलखे  पाटिल  साहब  ने  देश  के  किसानों
 की  समस्याभों  के  बारे  में  बात  की  |  मैं  यह  भी  जानती  हूं  कि  हमारे  फाइनेंस  मिनिस्टर  महाराष्यु  से  आए

 किसान  परिवार  से  आए  हैं  ।  और  वे  बहुत-सी  बातें  समझते  फिर  भी  मैं  किसानों  की  अवस्था
 के  बारे  में  कुछ  चाहूंगी  ।  इस  साल  महाराष्ट्र  में  जैसी  बाढ़  आयी  वैसी  वहां  प्रिउले  50  सालों  म्रें

 नहीं  आयी  ।  पूरे  देश  में  बाढ़  आयी  और  आती  रहती  है  लेकित  इस  साल  की  बाढ़  से  जो  वहां  नुकसान
 हुआ  है  वह  मन््त्री  जी  को  पता  इसी  बजह  से

 मैं  मम्त्री  जी  से  इस  पर  विचार  करने  की  बिसती

 करती  हूं  ।

 जब  हम  पूरी  ग्रामीण  व्यवस्था  को  बदलने  जा  रहे  हैं  पंचायती  राज  के  माध्यम  से  पूरे  देश  में
 राजनीतिक  और  आधिक  परिबततंन  ला  कर  के  हम  देहातों  और  देहातों  की  जनता  को  ताकत

 देना  चाहते  हैं  तो इस  परिवर्तत  को  करने  में  हमें  उन  कानूनों  को  भी  देखता  होगा  जोकि  रिजर्व

 नाबार्ड  या  केन्द्रीय  सरकार  की  अन्य  एजेंसियों  के  बने  हुए  हैं  ।  उनमें  भी  परिवर्तन  लाने  को  बहुत
 आवश्यकता  है  जिससे  कि  किसानों  को  फायदा  मिल  सके  |

 कस्ताज  को  कर्ज  की  माफ़ी  मिलने  किसानों  को  ज्यादा  सुविधा  मिलने  मे  श्रकार  पर  ओोक्ष

 बड़  सकता  शेकित  मैं  सरकार  से  पूछना  आहती  हूं  कि  जो  लोग  बेंकों  स्रे  लोग  लेकर  अपर  देश
 !

 बस  जाते  ऐसे  लोग  ओ  सरकार  को  और  बैंकों  को  धोश्ा  देते  हैं  बे  सरकार  क्ा कर  दूसरे  देश  में

 का  नुकसान  करते  हैं  और  उससे  सरकार  पर  कितना  बोझ  पड़ता  है  ?  हमारे  बहुत  से

 जिस्ट्स  बहुत-से  सरकारी  कामूनों  का  साभ  उठा  अपनी  इष्डस्ट्री  से  सब  कुछ  खूटफर  और  उसको

 के  दिवाला  निकाल  देते  हैं  उनका  आप  कुछ  महीं  कर  पाते  ।  आपके  बैंक  उनका  कुछ  नहीं

 ए  किसानों  की  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  मेरी  आपसे  मांग  है  कि  समाज  के  अस्य  वर्गों

 हां  खड़ा  है  इसको  आपको  देखता  आप  किसी  भी  क्षेत्र  में  देख

 बिलो  पाबर्टी  लाईन  पर  उनके  पास  बहुत  थोड़ी  जमीन  उसके

 आप  इसका  पूरे  देश  में  सर्व  करा  लीजिए  ।

 खोखला  कर

 कर  पाते  ।  इसलि

 की  तुलना  में  किसान  आज  क

 लीजिए  कि  कितने  किसान  आज

 पाश्व  आमदती  का  जरिया  कहते  कम

 मापने  पूरे  देश  में  किसानों  कौ  जो  लोन  दिया  बीच  सूभी  कार्यक्रम  में  कैसी  के  लिए
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 बीज  के  लिए  दिया  उससे  उसकी  कितनी  आमदनी  बढ़ी  है  इसका  आप  सर्वे  करा  जब

 आप  सर्वे  करेंगे  तो  देखेंगे  कि किसान  और  मजदूरों  की  क्या  हालत  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  उनको

 छूट  मिले  ।

 मैं  एक-दो  बातों  का  यहां  पर  जिक्र  करना  चाहती  हूं  ।  आपने  महा  राष्ट्र
 में  जमीन  सुधार  के  लिए

 लोन  और  अलग-अलग  दूसरी  चीजों  के  लिए  लोन  महाराष्ट्र  में  इतने  छोटे-छोटे  किसान

 हैं  और  हर  साल  कोंकण  में  सूखा  या  बाढ़  का  प्रकोप  रहता  इससे  वहां  के  किसान  की  हालत  दयनीय

 हम  अगर  उनसे  लोन  की  वसूली  भी  करना  चाहें  तो  भी  कर  नहीं  सकते  इकोनोमिकल्ली  भी

 यह  सम्भव  नहीं  इसीलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करती  हूं  कि  लोन  की  माफी  की  जाए  ।

 कुछ  लोगों  ने  बताया  कि  लोन  माफ  करने  की  भावना  और  मदद  करने  की  भावना  ठीक  है  या

 नहीं  ।  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  जिन  किसानों  को  सूखे  या  बाढ़  क ेकारण  नुकसान  होता  है  उनका  लोन
 तो  माफ  होना  चाहिए  ।  आप  उन  किसानों  से  उनकी  गरीबी  के  कारण  लोन  वसूल  नहीं  कर  सकते

 ऐसे  किसानों  पर  आपको  विशेष  ध्यान  देना  मैं  अपने  क्षेत्र  के  किसानों  के  बारे  में  कहना  चाहती

 हूँ  कि  उनके  पास  थोड़ी  सी  जमीन  थोड़े  स ेआय  के  साधन  अगर  आप  उनको  ऊपर  उठाना  चाहते
 हैं  तो उनको  दुबारा  लोन  देने  की  मदद  देने  के  बारे  में  भी  आपको  सोचना  आज  देश  में  कोई
 किसान  ऐसा  नहीं  होगा  जो  ऋण  मुक्त  हो  ।  सभी  पर  किसी  न  किसी  योजना  के  अन्तगंत  लोन  ऐसे
 किसानों  के  लिए  मंत्री  जी  को  विशेष  ध्यान  देना  होगा  ।  जिन  किसानों  पर  बहुत  असे  से  लोन  बकाया

 है  उनके  लोन  की  किस्त  आप  हफ्ते  की  कर  दें  और  उनको  दूसरा  लोन  देने  की  सुविधा  दें  ।  उनको  दूसरा
 लोन  नाबार्ड  और  रिजवं  बैक  के  माध्यम  से  देना  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  यही  निवेदन  करना  चाहती  हूं  कि  महाराष्ट्र  के  12  जिलों  में  काफी  बारिश  हुई
 बाढ़  आई  है  और  खेती  नष्ट  हो  गई  फसल  नष्ट  हो  गई  इस्नलिए  उनको  बीज  देने  की  व्यवस्था
 करनी  अन्य  साधनों  की  ब्यवस्था  करनी  उनको  पुनर्वास  के  लिए  जमीन  देनी  होगी  ।
 राष्ट्र  तथा  दूसरे  प्रान्तों  में  जहां  जहां  सफरर  जिनकी  फसल  डूब  गई  उनके  लिए  केन्द्र  सरकार
 ऋण  की  व्यवस्था  कम  सूद  पर  उनको  ऋण  दिया  जाए  ।  जिस  तरह  से  महाराष्ट्र  सहकारी  बैंक  के
 माध्यम  से  पिछले  साल  किसानों  को  6  परसेंट  पर  ऋण  दिया  6  परसेंट  राज्य  सरकार  ने  वहन
 करने  के  लिए  कहा  ।  इस  तरह  से  जहां  जहां  भी  इस  तरह  की  गुन्जाइश  वहां  पर  किसानों  की  मदद
 करनी  लेकिन  जहां  हम  लोग  किसानों  की  मदद  करना  चाहते  हैं  वहीं  रिजर्व  बैंक  और  नाबाई्ड
 इसमें  बाधा  डालते  हैं  ।  मंत्री  महोदय  से  और  शासन  से  मेरा  निवेदन  है  कि  किसानों  की  मदद  करने  के
 लिए  रिजव  बैंक  और  नाबाड्ड  अपने  नियमों  में  शिथिलता

 झरो  रामदेव  राय  :  भारत  एक  क्ृषि  प्रधान  देश  यह  सबंबिदित
 यहां  के  80  परसेंट  लोग  खेती  पर  आश्रित  लेकिन  आज  इन  किसानों  की  माली  हालत  बहुत  चितनीय
 और  बिचारणीय  किसान  की  कमाई  से  ही  देश  आत्मनिर्भर  बना  पैदावार  का  दुनिया  में  रिकार्ड
 बनाया  गया  मगर  आज  इनकी  आंधों  में  आंसू  इनकी  दुदंशा  हो  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि इसकी
 ओर  सरकार  की  चिता  कुछ  कम  रही  यही  कारण  है  कि  हमारा  किसान  काफी  निराश  और  उदासीन
 हो  रहा  आज  किसान  की  कमाई  से  देश  इतना  आगे  बढ़ा  है  लेकिन  आज  उनके  घर  में  खाने  के  लिए
 नहीं  इसका  कारण  यह  है  कि  वे  जो  कमाते  हैं  वह  बच्चों  की  पढ़ाई  प्राकृतिक
 बिपदाओं  में  निकल  जाता  पैदावार  के  समय  उसका  अनाज  बाजार  में  जिस  भाव  जाता  उससे
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 अधिक  दामों  पर  उसको  वही  गल्ला  फिर  बाजार  से  ८रीदना  पड़ता  यह  दोहरी  व्यवस्था  नहीं  होगी
 चाहिए  |  जब  तक  कितानों  के  मूल्य  और  बाजार  मूल्य  में  सामंजस्य  नहीं  तब  तक  किसान  भूखा
 रहेगा  और  जब  तक  किसान  भूखा  रहेगा  तब  तक  देश  भूथआा  इसलिए  मेरा  आग्रह  है  कि  सबसे
 पहले  बाजार  मूल्य  पर  नियन्त्रण  किया  जाए  इसी  तरह  से  प्राकृतिक  विपदाओं  के  समय  भी  विचौलिए
 सारा  गल्ला  खरीद  कर  रख  लेते  हैं  और  विपदा  के  समय  अधिक  दाम  वसूल  करते  ब्लैक  मार्कट  करते

 महंगाई  काफी  बढ़  जाती  है  और  जो  किसान  मेहनत  और  खून  पसीना  एक  क  रके  अनाज  पैदा  करता
 उसके  बच्चे  भूले  रहते  हैं  ।  इसलिए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  आग्रह  करता  हूं  कि  इसके  लिए  अलग  से
 योजना  बजट  से  अलग  से  प्रावधान  किया  लेकिन  ऐसा  किया  नहीं  मैं
 खासकर  विहार  के  बारे  में  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  बिहार  में  प्रत्येक  वर्ष  बर्षा  और
 बाढ़  से  किसानों  की  पैदावार  नष्ट  हो  जाती  कभी  वर्षा  कभी  बाढ़  कभी  ओला  से  और  कभी
 भांधी  से  फसल  नष्ट  हो  जाती  है  ।  इन  विपदाओं  के  कारण  परेशानी  बढ़ती  रहती  उनके  खेत  केवल
 वर्षा  से  ही  नहीं  बल्कि  डे  नेज  के  अभाव  में  भी  खराब  हो  जाते  सरकार  का  करोड़ों  रुपया  बाढ़  की
 मरम्मती  में  खर्च  होता  उनकी  पैदावार  बढ़ाने  की  जो  संमस्या  है  या  देश  को  सम्पन्न  बनाने  के  लिए  जो
 स्रोत  हैं  उसमें  ढिलाई  दी  जाती  अगर  ड्रंनेज  सिस्टम  ठीक  ढंग  से  लागू  करें  तो  निश्चित  हूप  से  बाढ़
 और  वर्षा  के  पानी  की  निकासी  हो  सकती  है  और  किसान  की  खेती  समय  पर  हो  सकती  बिहार  में
 पिछले  दस  वर्षों  में  डरे नेज  पर  कितना  पैसा  खर्च  हुआ  उस  बारे  में  वित्त  मंत्री  जी  पता  लगा  सकते

 हर  मामले  में  बिहार  अग्रणीय  रहा  है  ।  हमारे  यहां  डा०  जगन्नाथ  मिश्र  ने फसल  बीमा  योजना  साग
 की  लेकिन  वह  योजना  आज  खटाई  में  पड़ी  हुई  जब  तक  किसानों  की  फसल  की  सुरक्षा  नहीं
 होगी  तब  तक  किसान  कैसे  मेहनत  करेगा  ।  आप  देख  सकते  हैं  कि  हमारे  सारे  मजदूर  आज  दूसरे  प्रास्तों
 में  भागे  जा  रह्दे  आज  मजदूर  बंगाल  और  पंजाब  में  चला  जाता  है  लेकिन  हमारे  यहां  खेती  छोड़कर
 भाग  रहा  उसके  पास  साधन  नहीं  है  कि  वह  खेती  कर  सके  ।  आज  किसाम  की  हालत  चितनीय  है  |

 दहेज  के  मां-बाप  के  श्राद्ध  के कारण  और  वेटे-बेटी  की  पढ़ाई  के  कारण  उसे  जमीन  गिरबी  रखनी

 पड़ती  है  |  सारे  सांसद  जानते  हैं  कि  बेंक  से ऋण  लेने  के  लिए  किसान  को  रिश्वत  देनी  पड़ती  है  ।  उसके
 बगेर  उन्हें  एक  प॑सा  भी  नहीं  मिलता  पैर  न  फटी  बह  क्या  जाने  पीर
 जिसके  पेर  में  बिबाई  नहीं  वहू  किसानों  की  हालत  को  कैसे  समझ  सकते  मैं  समझता  हूं  हमारे
 सारे  सदस्य  किसानों  के  घर  से  आए  हैं  ।  किसान  की  निगाह  हमारी  ओर  लगी  हुई  है  कि  संसद  में  हमारे
 लिए  कया  उपाय  हो  रहा  सिर्फ  बिल  पास  करने  से  किसान  की  हालत  में  सुधार  नहीं  हो  सकता  ।
 उसे  आत्मनिर्भर  बनाने  के  लिए  कुछ  करना  पहले  अमेरिका  और  कनाडा  की  ओर  झोसी  फैलाकर
 खाद्य  आपूर्ति  की  जाती  थी  लेकिन  आज  हमारे  किसान  ने  दुनिया  में  रिकार्ड  कायम  कर  दिया  लेकित
 आज  उसकी  दुर्दशा  दुनिया  में  सबसे  ज्यादा  आप  संसद  सदस्यों  की  एक  कमेटी  बनाएं  और  उसकी
 रिपोर्ट  पर  कार्यवाही  करें  तभी  आप  जान  पार्येगे  कि  किसानों  की  हालत  कया  मध्यम  दर्ज  के

 छोटे  किसान  या  सम्पन्न  किसानों  को  अलग-अलग  बेंक  से  ऋण  दिया  जाता  है  |  पल्नह  बीषा  और  तीन
 बीघा  जमीन  जोतते  हैं  तो  आपने  कैटेगिरी  बांट  दी  किसी  को  अस्सी  प्रतिशत  और  किसी  को  साठ

 परसेन्ट  मुआबजा  देते  हैं  । आपको  मालूम  है  कि  पत्द्रह  एकड़  बाला  ज्यादा  पंदाबार  देगा  और  एकड़
 बाला  कम  देगा  तो  उशी  हिसाग्र  स ेआप  उनको  मुआवजा  देते  जो  सम्पन्न  किसान  ज्यादा  फसल  देकर
 वैदाबार  की  बढ़ोत्तरी  करवाते  उनको  ज्यादा  मुआवजा  दीजिए  ।  यह  ध्यान  रखा  जाए  कि  किसी  तरह
 का  प्राकृतिक  प्रकोप  होने  से उनकी  जमीन  की  बिक्री  न  हो  ।  आज  बिहार  में  कया  हो  रहा

 इन  बैकों  के  जरिए  सारे  किसानों  की  जमीन  नीलाम  की  जा  रही  हमने  ऋण  लिया  था
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 आपको  मदद  देने  के  न  कि  अपना  पेट  भरने  के  अपने  बच्चों  का  पोषण  करने
 के  लिए  लेकिन  आज  उसके  चलते  हमारी  जमीन  नीलामी  पर  मैं  वित्त  मन्त्री  जी
 से  आग्रह  करता  हूं  कि  आप  इसमें  हस्तक्षेप  करें  ओर  जिनकी  जमीन  नीलाम  हो  रही  है  वह
 किसानों  को  वापस  की  जाए  ।  यह  हमारी  श्रजातंत्रात्मक  ब्यवस्था  का  परिचायक  होगा  ।  हमारे  मजदूर
 हमारे  किसानों  से  अच्छी  हालत  में  वहू  सुख  और  चेन  से  चालीस-पचास  रुपए  रोज  की  दिहाड़ी
 करते  फिर  भी  बिहार  में  मजदूर  नहीं  मिलते  लेकिन  यह  इतना  रुपया  किसानों  को  कब  नसीब

 आप  विचार  करके  देखेंगे
 तो

 पता  चलेगा  ।  किसानों  को  उसकी  लागत  मूल्य  का  भी  पूरा  पंसा
 नहीं  मिल  पाता  है  इसको  आप  देखें  ।  इस  देश  को  दुनिया  में  ऊंचा  नाम  कराने  में  हिन्दुस्तान  के  किसानों
 का  बहुमूल्य  योगदान  इसलिए  मेरा  निवेदन  हैं  कि  बैंकों  से  जो  ऋण  दिया  जाता  है  उसकी  पढ्ति  में
 आप  परिबतंन  बेंक  किस  तरह  से  आज  भ्रष्टाचार  का  अड्डा  बने  हुए  यह  भी  आप
 हमारे  बिहार  में  जमींदारी  उन्मूलन  हुई  लेकिन  बेंक  सबसे  बड़े  जप्रीदार  बनकर  बैठे  हुए  हैं  ओर
 किसानों  का  शोषण  कर  रहे  जिससे  हम  परेशान  हो  गए  हैं  ।  हमारे  चाहे  किसान  चाहे  नौजबान
 हों  जिनके  प्रति  हमारे  प्रधान  मंत्री  के  मन  में  बड़ी  लालसा  है  और  उनको  वे  राष्ट्रीय  घुख्य  धारा  में  एक
 मुक्य  अंग  मानते  हैं  उनको  खेती  के  लिए  आप  बिजली  ओर  पानी  दें  ।  ये  सारी  व्यवस्थायें  ज्यों  की  त्यों
 पड़ी  रह  जाएंगी  यदि  आपने  समय  रहते  इन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  हम  सारे  लोग  गांव  में  रहने  वाले
 लोगों  की  समस्याओं  से  जुड़े  हुए  आप  बेंकों  की  ऋण  पद्धति  में  परिवतंन  बहां  भ्रष्टाचार  है
 उसको  मिटाने  के  लिए  जेहाद  छेड़ें  हम  सारे  लोग  आपके  साथ  हैं  और  आपके  सहयोगी  बनने  को  पूरी
 तरह  से  तैयार  इसमें  कोई  दिक्कत  नहीं  हो  सकती  है  ।  किसान  की  जो  माली  हालत  है  उसको  आप
 समय  रहते  हुए  सुधारें  ताकि  किसान  यह  समझे  कि  हम  भी  देश  के  मुख्य  भागीदार  मैं  समस्तीपुर
 से  आता  हूं  पिछले  साल  जो  वहां  नुकसान  उसमें  वहां  कोई  राहृत  का  काम  नहीं  हुआ  इसलिए  मैं
 निवेदन  करता  हूं  इन  सारे  किसानों  के  ऋण  को  आप  निश्चित  रूप  से  माफ  कर

 भी  योगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  यह  जो  प्रस्ताव  देश  के  सामने  आया  है  किसानों  के  ऋण
 माफ  करने  के  सम्बन्ध  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  जिन  किसानों  के  ऊपर  बोझ  है  वे  कोई
 बहुत  बड़े  किसान  नहीं  बे  छोटे  किसान  हैं  या  ऐसे  किसान  हैं  जिनके  पास  बहुत  माभूली  भूमि  है  ।
 यह  यही  है  कि  आजादी  के  बाद  शुरू  के  दिनों  में  हमारे  देश  में  जितना  गल्ला  पैदा  होता  था  आज
 हरित  क्रांति  को  बजह  से  देश  के  किसानों  के  खून-पसीने  की  कमाई  की  बदौलत  देश  में  तीन  गुना  गल्ले
 की  पैदावार  हो  रही  इसका  कारण  यह  भी  है  कि  समान  रूप  से  बहुत  सारे  किसानों  को  हरित क्रांति  के  माध्यम  से  उसमें  इन्वोल्व  किया  गया  है  और  उनको  सहायता  दी  गई  लेकिन  जिसे  तरह से  उनको  जिस  रूप  में  सहायता  दी  गई  है  ओर  बेंकों  के  माध्यम  से  उनके  बीच  ऋण  का  वितरण
 संदन  के  संभी  माननीय  सदस्यों  ने इसका  जिक्र  किया  आपकी  जानकारी  में  भी  है  कि  बिचौलियों  की
 बजहू  से  और  बैंकों  के  लोगों  की वजह  से  जो  भी  ऋण  उनको  वहू  अन्त  में  उस  रूप  में  उनको  प्राप्त
 महीं  हुआ  ।  लेकिन  वसूली  के  समय  वह  ऋण  उससे  लिया  ही  जाएगा  ।  अब  सवाल  यह  है  कि  ये  किसान
 जिनके  पास  सिंचाई  का  माध्यम  नहीं  ऐसे  किसान  जिनके  पास  थोड़ी-सी  जमीन  है  जो  ठीक  से  उतना
 रिटर्न  संहीं  कर  पाते  जितना  कि  उनका  खं  होता  हैतो  उसकी  गरीबी  बनी  रहती  है  बे  ऊपर  नहीं  उठ  पाते
 हैं  साधा  उन  दिनों  में  गरीब  किसानों  की  परेशानियां  समझने  की  जरूरत  है  जिन  दिनों  में  देश  में  सुखाड़ या  बाढ़  आंती  है  और  बाढ़  की  वजह  से  उसका  उसके  मवेशी  सब  कुछ  बह  जाते  उसकी  फसलें  चौपट
 हो  जाती  धर  में

 जो
 खाद  ओर  बीज  रखा  होता  वह  भी  नष्ट  हो  जाता  है  और  उसके  पास  भूखों

 मरने  के  दूसरा  कोई  चारा  नहीं  छूता  ।  सुखाड़  की  स्थिति  किसान  के  लिए  ज्यादा  कष्टप्रद  उन  दिनों



 होती  उसकी  हालत  शोचनीय  हो  जाती  उसकी  परेशानी  ज्यादा  बढ़  जाती  अभी
 तक  हम  इन  दोनों  विभीषिकाओं  से  उबर  नहीं  पाये  हाल  ही  में  विगत  बर्षों  देश  के  एक
 भाग  में  अकाल  की  स्थिति  आयो  तो  दूसरे  भाग  में  भयंकर  बाढ़  आयी  ।  नुकसान  दोनों  स्थितियों  में
 किसान  का  होता  है  परन्तु  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  कुछ  इलाकों  में  जहां  सूखा  पड़ता  वर्षा  नहीं
 वहां  का  किसान  कर्जे  के  बोझ  से  ज्यादा  दब  जाता  है  क्योंकि  उसके  खेत  से  उसे  कोई  रिटन  नहीं  मिलती  ।
 यह  तही  है  कि  सरकार  ने  अनेक  अवसरों  पर  किसान  की  मदद  की  लेकिन  मैं  बिहार  राज्य  के
 पलामू  जिले  का  एक  छोटा-सा  उदाहरण  आपको  देना  चाहता  जब  वहां  सुखाड़  की  स्थिति  बनो  तो
 उसकी  22  लाख  की  आबादी  में  से  तीन  लाख  से  ज्यादा  किसान  अपना  गांव  या  जिला  छोड़  कर  पूसरे
 इलाके  में  चले  ऐसे  ही  पठारी  इलाके  की  स्थिति  जहां  सिंचाई  के  साधन  नहीं  प्लेटयू  एरियाज
 में  जहां  सिंचाई  के  स्रोत  नहीं  वहां  के  किसान  को  स्थिति  भी  बहुत  खराब  ऐसे  इलाकों  के  किसान
 को  आप  बैंकों  के  माध्यम  से  चाहें  जितनी  राहुत  ऋण  उपलब्ध  उससे  किसानों  का

 दुख-दर्द  कम  नहीं  हो  जब  तक  कि  किसान  को  पानी  आप  उपलब्ध  नहीं  कराते  सिंचाई  के
 साधनों  का  इन्तजाम  नहीं  करते  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  नियेदन  करना  चाहूंगा  कि  देश  के  पठारी  इलाकों

 पथरीले  इलाकों  से  या  ऊमप्तर  भरे  इलाकों  से  भी  उत्पादन  बढ़ाकर  सरकार  को  काफी  आय  हो  सकती

 है  यदि  आप  वंसे  इलाकों  में  सिंचाई  के  साधन  उपलब्ध  कर  उन  इलाकों  में  जितनी  सिंचाई  की
 योजनाएं  किसी  न  किसी  कारण  से  लम्बित  हैं  उन्हें  पूरा  करा  दें  ।  मैं  उदाहरण  के  लिए  बिहार  की  दो
 बड़ी  योजनाओं  की  ओर  आपका  ध्यान  आक्ृष्ट  करना  चाहूंगा  जितमें  से  एक  औरंगा  जलाशय  योजना

 जो  150  करोड़  रुपए  लागत  से  बनी  उसकी  25  वर्षों  में  लगभग  सारी  घींजें  बनकर  तैयार

 परन्तु  अभी  तक  उसे  चालू  नहीं  किया  गया  हालांकि  समस्त  औप॑चारिकताएं  पूरी  हो  चुकी  उसी
 तरह  से  तिलया  ढ़ाढर  योजना  वह  भी  प्लेटयू  एरिया  में  है  और  तिलेया  तथा  धाधरा  दो  नदियों  के
 सम्लिलित  जल  से  जिसे  बनाया  गया  जिससे  उस  इलाके  में  सिंचाई  की  भारी  सुविधाएं  उपलब्ध  हो
 सकती  हैं  परन्तु  उसका  जलब्नोत  नष्ट  प्रायः  हो  गया  वह  भी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार
 का  ध्यान  ऐसी  योजनाओं  की  तरफ  जाना  दूसरे  प्लेटयू  एरियाज  में  जहां  लिफ्ट  इरोगेशन  का
 प्रावधान  वहां  भी  अभी  तक  पूरी  तरह  सिंचाई  के  साधनों  की  व्यवस्था  नहीं  हो  पायी  भाप  जानते

 हैं  कि सिंचाई  के  बिता  किसान  की  जिंदगी  में  आशा  की  उम्मीद  नहीं  की  जा  उसे  कोई  राहुत
 नहीं  मिलती  ।  इस  सदस  में  ऋण  माफी  से  सम्बन्धित  जो  प्रस्ताव  आया  मैं  चाहूृंगा  कि  सरकार  उस
 पर  गम्भीरता  से  गौर  करे  ।  मैं  समझ  सकता  आप  ओ  तक॑  देते  हैं  कि  बैंकों  ने  किसानों  को  जो  ऋण
 दिया  आम  लोगों  को  ऋण  से  छूट  नहीं  दी  जा  यदि  हम  ऋण  को  माफ  करते  हैं  तो  बेंकों  को
 बंकरप्ट  करने  वाली  बात  होती  हम  बेंकों  को  दिवालिया  नहीं  करना  ऐसा  कानून  में  प्रावधान

 नहीं  लेकिन  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  आप  किसानों  विभिन्न  मदों  में  सबसिडी
 देते  अनुदान  देते  उसी  तरह  उसका  ऋण  क्यों  नहीं  माफ  कर  सकते  ।  बिहार  में  हस  दिशा  में  बहुत
 सराहमीप  प्रयास  हुआ  अब  वहां  अनेक  भूमिहीनों  को  भूमि  दी  बीस  सूत्रीय  आधिक  कार्यक्रम  के
 माध्यम  जिससे  वहां  एक  नई  क्रांति  आयी  किसानों  की  जिन्दगी  जिस  किसान  के  पास  थाली
 रखकर  खाना  खाते  की  भी  जगह  नहीं  वंसे  किसानों  को  सरकार  की  तरफ  से  भूमि  दी

 विक  जमीत  दी  ताकि  उस  पर  बह  खेती  कर  अपनी  जमीन  का  विकास  कर  और  आधथिक

 रूप  से  अपने  पांवों  पर  खा  हो  सके  ।  इतना  ही  नहीं  सरक्वार  की  ओर  से  प्रति  एफड़  के  हिसाब  से  रुसे

 एक  हजार  रुपया  भी  दिया  कई  जगह  दिया  जा  रहा  बांटा  गया  त।कि  बहू  उस  जमीन  का

 विकास  कर  सके  और  उसके  बाद  जिस  जर्बे  की  उते  आवश्यकता  उस्त  जमीन  में  उत्पादन  करके

 बहू  उसे  प्राप्त  कर  मेहनत  करके  अपनी  स्थिति  ठीक  जब  आप  इस  तरह  किसातों को
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 पैसे  की  व्यवस्था  करके  सहायता  कर  सकते  वेसे  ही
 किसानों  की  तरफ  बेंकों

 का  बकाया  ऋण  चुकाने
 की  व्यवस्था  भी  सरकार  की  तरफ  से  की  जा  सकती  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  सरकार

 किप्तान  की  तरफ  बैंकों  क ेऋण  को  या  उसके  सूद  को  माफ  नहीं  कर  सकती  तो  सरकार  एक  निश्चित

 राशि  का  प्रावधान  कर  दें  जिससे  किसानों  पर  बैंकों  का  जितना  पैसा  या  सूद  बकाया  किसानों  की

 ओर  से  सरकार  बैंकों  को  वह  राशि  चुकता  कर  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  आपको  कोई  विशेष  दिक्कत

 भी  नहीं  आयेगा  और  किसानों  की  समस्या  का  सही  रूप  में  समाधान  भी  हो  जाएगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  जो  बिचोलिए  लोग  होते  इनसे  साथप्रान  रहने  की  जरूरत
 है  ।  किसानों  को  जो  ऋण  दिया  जा  रहा  है  उसमें  बिचौलिए  और  बैंक  के  लोग  मिलकर  के  अ्ष्टाचार
 के  माध्यम  से  किसान  का  पैसा  बीच  में  ही  खा  जाते  इस  प्रकार  से  जो  पंसा  किसानों  के  हाथ  में
 जाता  है  वह  यथेष्ट  पैसा  नहीं  जाता  जो  पैसा  किसानों  के  हाथ  में  जाता  ही  नहीं  उस  पैसे  को
 बैंक  कंसे  मांगेगा  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  इससे  उसको  संरक्षण  देने  प्रोटंक्शन  देने  की

 दारी  आपकी

 इन  शब्दों  के  मैं  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  मांग  करता  हूं  कि  ओ  सामान्य
 और  छोटे  किसान  उनके  ऊपर  जो  ऋण  उसका  सरकार  अपनी  ओर  से  चुकता  करे  ।

 ]

 क्री  भ्रोबललभ  पाणिप्रहो  :  सभापति  मैं  वाद-विवाद  में  पहले  भाग  लेने  वाले
 सभी  माननीय  सदस्यों  का  समर्थन  करता  हूं  और  मैं  कृषि  ऋण  को  माफ  किए  जाने  की  मांग

 का  विरोध  करता  हूं  ।  इस  तरह  ऋण  माफ  किए  जाने  का  समर्थन  नहीं  किया  जा  सकता  क्योंकि  इसका

 हमारी  अर्थं-ब्यवस्था  पर  बहुत  प्रतिकूल  प्रभाव  इससे  हमारी  अधं-वब्यवस्था  चोपट  हो  जाएगी  ।

 इससे  मुद्रा-स्कीति  की  समस्या  भी  इतनी  बढ़  जाएगी  जो  हमारे  नियन्त्रण  से  बाहर  होगी  ।  ऐसी  कई
 बाते  हैं  ।  लेकिन  साथ  ही  हमें  अपने  देशों  में  कृषि--किसानों  और  कृषकों--की  वास्तविक  समस्याओं  के

 प्रति  भी  यधायंवादी  दृष्टिकोण  अपनाना  होगा  ।  इस  पहलू  के  बारे  में  गम्भीरता  से  विचार  करना  होगा  ।

 कृषि  समुदाय  के  बीच  बहुत  असन्तोष  है  ।  किसानों  के  इस  असन्तोष  को  खत्म  करने  के  लिए  गम्भीर

 प्रयास  किए  गए  सामान्य  रूप  से  विपक्ष  ने  और  विशेष  रूप  से  हरियाणा  के  वतंमान  मुख्यमंत्री  और

 उनके  दल  ने  बड़े  सोच-समझकर  ऐसा  प्रयास  किया  है  ।  जा  लोग  लीक  से  हटकर  कुछ  नहीं
 नीति  के  प्रति  जिनका  दृष्टिकोण  तदर्थ  और  जो  राजनता  नहीं  है--न  आज  न  कभी  थे---कृषि

 ऋणों  को  माफ  करने  जैसा  नारा  देकर  सस्ती  लोकप्रियता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  कृषि  समुदाय  के  भ्रत्ति

 हमें  पूरी  संवेदना  है  ।  स्वतन्त्रता  के  बाद  के  चार  दशकों  में  उन्होंने  कड़ा  परिश्रम  किवा  उन्होंने

 सरकार  को  हमेशा  सहयोग  दिया  है  लेकिन  उनके  सहयोग  के  हरित  जो  इस  देश  में  बहुत

 सफल  रही  सम्भव  नहीं  होगी  ।  लेकिन  उन्हें  क्या  फादया  मिला  है  ?  मैंने  बड़े  ओर  मध्यम  श्रेणी

 के  कृषकों  के  साथ  उनकी  समस्याओं  के  बारे  में  चर्चा  की  है  ।  जब  फसल  प्रचुर  मात्रा  में  होती  तब

 उन्हें  धाय  उठाना  पड़ता  है  ।  औद्योगिक  क्षेत्र
 आपका  उत्पादन

 जितना  अधिक  आपको  उतना

 ही  फायदा  होगा  ।  लेफिन  कृषि  में  अधिक  उत्पादन  उनके  दुःख  का  कारण  बन  जाता  है  ।  क्योंकि  कई

 स्थानों  पर  हर  जगह  दूर-दराज  के  क्षेत्रों  में  जब  प्रचुर  फत्तल  होती  है  तो  उनके  लिए  संकट  पैदा

 हो  जाता  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रचुर  फसल  होने  पर
 ही  ऐसा  होता  छुट-पुट  मामलों  में  यह

 बात  लागू  नहीं  होती  ।  जहां  कि  बे  बहुत  चौकस  हैं  या  इस  प्रकार  की  कोई
 बात  हमारा  अनुभव  यह

 है  कि  जब  भारतीय  जाद्य  निगम
 से

 प्रत्यक्ष  रूप  से  मुहैया  नदीं  हो  पाता  है  तो
 बे

 इस  कार्य  को
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 बाजारी  करने  वालों  को  अथवा  मिल  मालिकों  आदि  को  साँप  देते  ये  परिस्थिति  का  अनुचित  लाभ
 उठाते  यहां  एक  विरोधाभास  है  ।  कृषि  में  आप  जितना  अधिक  आप  उत्पादन  करते  हैं  उतना  ही

 नुकसान  होता  इस  प्रवृत्ति  में  परिवर्तन  लाना  होना  ।  यह  कार्य  हम  कंसे  कर  सकते  हैं  ?  जेसाकि
 मैंने  कहा  कृपया  ऋण  माफ  न  करें  ।  लेकिन  निश्चित  रूप  से  किसानों  के  जीवनस्तर  में  सुधार  लाने  के

 लिए  हमें  सम्मिलित  प्रयास  करना  ऐसा  हम  किस  प्रकार  कर  सकते  हैं  ?  मैं  अपने  सुझाव

 दूंगा  ।  *

 कुल  मिलाकर  हमें  कृषि  को  लाभकारी  बनाना  आज  स्थिति  ऐसी  नहीं  इसमें  कोई

 संदेह  नहीं  है  कि  हम  अपने  कृषि  का  आधुनिकोकरण  कर  रहे  हैं  ।  अपने  कृषि  व्यवस्था  को  हम  जितना

 अधिक  आधुनिक  बनायेंगे  ल्लेती  की  लागत  उतनी  ही  खेती  करने  में  लगी  लागत  और  खरीद

 मूल्य  में  कोई  सम्बन्ध  ही  नहीं  जो  वे  उत्पादन  करते  हैं  और  जो  वे  बिक्री  करते  हैं  तथा  अपने  परिवार

 के  उपयोग  के  लिए  जो  वे  खरीदते  हैं  इनमें  कोई  सम्बन्ध  नहीं  इनमें  कुछ  समानता  होनी  चाहिए  ।

 कृषि  मूल्य  आयोग  को  इन  सभी  पहलुओं  पर  विस्तार  से  बिचार  करना  होगा  ।  उस  आयोग  में  कृषि

 समुदाय  का  और  सिफ्फं  उच्च  पदाधिकारियों  तथा  अर्थशास्त्रियों  का  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  रहना

 चाहिए  ।

 जहां  कहीं  भी  सिंचाई  की  व्यवस्था  है  वहां  दो  या  तीन  फसलें  होती  वहां  स्थिति  बेहतर
 अतः  हमें  सिचाई  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।

 हमें  बैंकों  से ऋण  लेने  की  प्रक्रिया  को  भी  सरल  बनाना  प्रत्येक  किसान  को  एक

 बुक  देनी  चाहिए  ।  इसमें  उसके  जमीन  की  तथा  अन्य  सम्बद्ध  बातों  का  बिस्तुत  रूप  में  उल्लेख  रहना

 चाहिए  ताकि  बँंक  जाने  पर  उसे  आसानी  से  ऋण  मिल  सके  |  ऋण  की  शर्तें  बहुत  ही  आसान  होनी

 जाहिए  |  साधारणतः  कृषि  सम्बन्धी  ऋणों  को  माफ  किए  जाने  का  मैं  विरोध  करता  हूं  ।  लेकिन  जब

 कोई  क्षेत्र  वर्ष-प्रतिवर्ष  प्राकृतिक  विपदाओं  से  प्रभावित  रहे  और  उस  क्षेत्र  की  आधिक  स्थिति  बहुत  ही

 खराब  हो  तथा  वहां  के  लोगों  के  जीविका  का  स्तर  निम्न  हो  तो  स्थभाविक  है  कि  हमें  छोटे

 उनके  ऋण  माफ  करने  सम्बन्धी  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विच्ञार  करना  होगा  ।

 पंजाब  या  कुछ  अन्य  राज्यों  में  बड़े  किसान  हो  सकते  हैं  लेकिन  उड़ीसा  जैसे  राज्यों  में  बहुत  बड़े

 किसान  नहों  उन्हें  एक  शिकायत  है  ।  उनकी  भूमि-सीमा  निर्धारित  की  गयी  है  और  हसे

 पूर्वक  लागू  किया  जा  रहा  लेकिन  हमारे  यहां  शहरी  सीमांकन  नहीं
 पल

 आय  पर  कोई

 प्रतिबन्ध  नहीं  दिन  में  जब
 भी  बिजली  नहीं  रहती  है  हम  उद्योगों  में  बिजली  देते  हैं  लेकिन  हम

 किसानों  को  सिर  रात  में  बिजली  देते  हैं  ।  जहां  तक  ऋणों  का  सम्बस्ध  है  हमने  व्यापारिक  समुदाय

 और  किसानों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  नियम  बना  रखे  इन  सबों  से  कृषकों  में  असन्तोष  उत्पन्न  होता

 यदि  एक  स्नातकोत्तर  व्यक्ति  के  पास  पर्याप्त  जमीन  हो  तो  भी  वह  कृषि  को  व्यवसाय  के  झूप  में

 स्वीकार  करने  का  इच्छुक  नहीं  है  क्योंकि  ऐसा  करने  से  उसे  प्रतिष्ठा  नहीं  मिलेगी  ।  हमारे  इतने  बड़े

 देश  में  कृषि  एक  प्रमुश्र  क्षेत्र  यहां  तक  कि  एक  अपरासी  या
 को

 लिपिक
 अथवा  नायब  तहसीलदार

 किसी  किसान  का  सम्मान  नहीं  करेगा  जबकि  राज्य
 के  राजकोप

 में  किसानों  द्वारा  सहायता  दिए  जाने

 के  कारण  ही  सिर्फ  प्रशासन  चल  रहा  है  ।
 किमानों  के  योगदान  ।  ही  प्रशासन  चल  रहा  है  ।

 जब  तुतीय

 प्रेजी  के  कर्मचारी  अथवा  राजस्व  विभाग  के  अधिकारी
 किसानों  के

 पास
 जाते  हैं  ।

 तो  क्या  वे  किसानों

 के  साथ  शिष्टाचारपूर्वक  और  सम्मानपूर्वक  व्यवहार  करते
 किसान  ही  हमारे  मालिक  आज

 इस  प्रकार  की  ही  सामाजिक  स्थिति  व्याप्त  अतः  आज  हमारे  देश  में  कृषि  कुछ  अपमानजनक
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 स्थिति  में  जब  तक  कि  हम  क्रांतिकारी  ढंग  से  परिवर्तन  नहीं  करते  हैं  स्थिति  में  सुधार  नहीं
 ऋण  देने  की  प्रक्रिया  को  सुब्यवस्थित  करना  होगा  ओर  ग्राम  पंचायतों  को  आधार  बनाया  जाना

 बाहिए  |  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस  जटिल  समस्या  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार

 निश्चित  रूप  से  रातों-रात  इसका  समाधान  नहीं  हो  सकता  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  यह  घोषणा  की

 है  कि  कृषि  सम्बन्धी  समस्या  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  और  कृषि  को  उद्योग  के  समकक्ष  स्तर  प्रदान  किया

 यह  एक  अच्छा  विकास  है  और  हम  अपने  प्रधानमंत्री  द्वारा  की  गई  घोषणा  का  स्वागत  करते

 हैं  जिसे  कि  जल्दी  से  जल्दी  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।

 ]

 भ्रो  बढ्धि  चन्द्र  जन  :  सभापति  देश  में  किसानों  की  स्थिति  हर  दृष्टि  से  ठीक

 नहीं  विशेषकर  जो  क्षेत्र  अकाल  से  प्रभावित  होते  जैसे  मेरा  क्षेत्र  पिछलि  4,  5  वर्षों  से  प्रभावित
 उनके  लिए  हम  किस  प्रकार  से  रियायतें  दे  सकते  यह  महत्वपूर्ण  बात  हमारी  राजस्थान  की  सरकार
 ने  जो  बजट  प्रस्तुत  किया  उसमें  उसने  रियायतें  प्रदान  को-आपरेटिव  क्षेत्र  स्माल  और
 नल  फार्मस  के  बारे  में  करीब  45  करोड़  रुपए  की  रियायतें  हमें  यह  सोचना  है  कि  जो  अकाल  से

 पीड़ित  प्र  भावित  होते  उनको  हम  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  बेकों  को  सुविधा  बैंकों  के
 जो  भी  कन्संशन््ज  हैं  वह  केन्द्रीय  सरकार  वहन  करे  और  तभी  हम  किसानों  को  रिलीफ  पहुंचा  सकते  हैं  ।
 जो  पंनल  इल्ट्रेट्ट  चार्ज  किया  जाता  वह  हर  सूरत  में  बन्द  किया  जाना  चाहिए  और  कम्पाउन्ड

 इन्ट्रेट्ट  भी  बन्द  किया  चाहिए  और  यह  व्यवस्था  तुरन्त  करनी  चाहिए  |  को-आपरेटिव  बेंक  पीनल

 इन्ट्रेस्ट  ओर  कम्पाउन्ड  इन्ट्रेस्ट  चार्ज  करते  हैं  सभी  लोन  लेने  वाला  डिफाल्टर  हो  जाता  है  और  उसको  तुरन्त
 ऋण  नहीं  मिलता  ऐसे  डिफाल्टर्स  को  कंसे  मुक्ति  दिलाएं  यह  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को-अ।परेटिव  बैंक
 से  लोन  लेने  पर  बहुत  सारे  किसान  डिफाल्टर  हो  गए  उनको  किसी  प्रकान  भी  लोन  नहीं  मिलता  है
 उनऊ़ो  डिफाल्टर  से  कैसे  मुक्ति  मिले  इस  बारे  में  निर्णय  करना  है  ।

 शार्ट  टर्मं  लोन  से  मिडटर्म  लोन  करते  और  मिड  टमं  से  लांग  टर्म  कर  लेते  हैं  और  जब
 रीफेजिग  का  प्रश्त  आता  है  तो  वह  डिफाल्टर  बन  जाता  री-फेजिंग  को  कम-से-कम  7  साल  तक
 करना  तभी  किसान  को  रिलीफ  मिल  सकता

 हरियाणा  में  जो  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  किसानों  को  ऋण  से  मुक्त  किया  तो  उन्हें  बैंकों
 मे  ऋण  मुक्त  नहीं  किया  लेकिन  हरियाणा  की  सरकार  ने  किस  प्रकार  से  किसानों  को  सहू  लियत
 पहुंचाई  है  इसके  बारे  में  आप  विचार  करें  ताकि  केन्द्रोय  सरकार  और  राज्य  सरकारें  उनको  कंसेशन्ज
 दे  सकती  हैं  ओर  केसे  उनको  ऋण  से  मुक्त  करा  सकती  हस  बारे  में  सोचने  की  जरूरत  है  ।

 फार्मूस  की  किसी  भी  तरीके  से  नीलामी  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हर  स्टेट  से  कानून  में  यह  व्यवस्था
 होनी  चाहिए  ।  अगर  लोन  के  कारण  किसान  का  फार्म  जप्त  हो  जाता  नीलाम  हो  जाता  है  तो  यह
 प्रावीजन  हर  स्टेट  के  अन्दर  हो  और  केन्द्रीय  सरकार  पूरे  तरीके  से  डायरेक्शन  दे  कि  किस  तरीके  से
 फार्स  की  नीलामी  न  की  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  ही  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसके  अलावा
 बहुत-सी

 राज्य  सरकारें  फसल  बीमा  योजना  को  लागू  नहीं  कर  रही  हमारी
 राजस्थान  सरकार  भी  इसको  लागू  नहीं  कर  रही  सभी  राज्यों  में  यह  योजना  चलायी  जानी
 ब्राहिए  ।  फसल  बीमा  को  लागू  क

 रने
 से  किसानों  को  बहुत  भारी  रिलीफ  मिलता  है  इस  सम्बन्ध  में

 एक  कप्तेटी  गठित  कर  ते  की  बात  माननीय  भजन  लाल  जी  ने  की  इस  कमेटी  के  धारे  में  क्या  निर्णय

 112
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 लिया
 गया  है  और  फसल  बीमा  के  बारे  में  सभी  राज्य  सरकारों  को  आप  किस  प्रकार  के  निर्देश  दे  रहे

 ऐसा  मैं  आपसे  जानना  जिन  प्रदेशों  की  फाइनेंशल  पोजिशन  खराब  है  उनको  आप  97/3
 राप्षि  देते  मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  कि  आप  पिछड़े  प्रदेशों  को  3/4  शेवर  दें  जिससे  बहु  फसल  बीमा
 योजना  अच्छी  तरह  से  लागू  कर  सकें  |

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  आप  किसानों  को  रियायतें  दें  ।

 भरी  लाल  बिजय  प्रताप  लिह  सभापति  जहां  तक  भारतीय  कृषकों  का
 सवाल  निश्चित  तोर  पर  उन्हींने  काफी  तरबंकी  की  आजादी  के  समय  जहां  हम  50  मिसियत
 टन  अनाज  उत्पादित  करते  बहीं  आज  उनकी  कपा  से  और  उनकी  मेहनत  से  172  मिलियर  टन
 अनाज  उत्पादिंत  कर  सके  लेकिन  आज  भी  एक  बहुत  बड़ा  बग  असंगठित  श्रमिकों  का  है  और  बह
 वर्ग  सीधे  तौर  पर  कृषि  का  कार्य  करता  असंगठित  कृषि  श्रमिकों  का  यह  वर्ग  पूरे  तरीके  से  सरकार
 पर  निर्भर  करता  है  ।

 जहां  तक  विदेशों  में  कृषि  का  सबाल  प्रत्येक  बर्य  जब  उन्हें  किसी  प्राकंतिक  आपदा  का  सामना
 करना  पड़ता  या  फिर  फ्लड  का  सामना  करना  पड़ता  है  तो  बड़े  पैमाने  पर  सब्जीडाइम्ड  करने  की

 अ्यर्वस्था  की  जाती  दुर्भाष्य  से  अभी  अपने  देश  में  इस  प्रकार  की  कोई  थ्येवस्था  नहीं  है  ।

 यह  एक  अलग  बात  है  कि  हम  विभिन्न  माध्यमों  से  अपने  कृषकों  को  हर  प्रकार  की  सबसिडी

 देते  रहे  लेकिन  प्राकृतिक  आपदाएं  आने  पर  विदेशों  जैसी  व्यवस्था  अपने  यहां  नहीं  कर  पायैं  भौप

 भी  ऐसी  ब्यघस्था  जिससे  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  होने  पर  हम  उनके  रक्षेक  बैन  सकें  और  उसके  किसी

 काम  आ

 कृषि  ऋण  मुक्ति  की  बात  हर  जगह  होती  विभिन्न  प्रान्तों  में  विभिम्न  प्रंकोर  की  व्यवेस्थायें

 जहां  ते  मेध्य  प्रदेश
 की

 बात  मध्य  प्रदेश  में  कई  बार  ऋण  मांफ  किया  गया  अभौ  ईछ
 साले  पहले  66  करोड़  के  बह  ऋण  माफ  किए  गए  थे  जोकि  केवल  सहकारी  बेंकों  के

 लि
 से  सेंम्वश््

 रखते  ये  |  इसी  प्रकार  से  दूसरे  प्रान्तों  में  भी  ऋण  माफ  किए  गए  मेरे  अपने  विचोर  में  सेब  प्रकार

 के  ऋण  माफ  करना  सम्भव  नहीं  है
 और  न  ही  यह  व्यवहारिक  ही  यदि  सम्भव  है  तो  भोगनीय

 मंत्री  महोदय  इसका  स्पष्टीकरण

 १.00  ज०  १०

 ु
 रक्त लंसंदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  तथा  पँद्री  रह

 ईद्धांथि  में  राज्य  संत्री  पी०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 इस  मुद्दे पर  चर्चा

 समाप्त  केरते  के  लिए  सभा  की  बैठक  7.30  म०  प०  तक  बंढ़ायी  जाए  ।

 सभापति  भहीदय  :  क्या  सदन  इस  बात  से  सहमत  है  कि  सभा  की  बैठक  7.30  मभैं०  पे»  तेक

 बढ़ायी  जाए  !

 कुछ  भाननोथ  सदस्य  :  जी  महोदय  ।

 सभापति  महोथव  :  सभा  की  बैंक  7.30  म०  प०  तक  बेढ़ायो  जाती  भाननीय  सदस्य

 कृपया  अप्रण्ा  भाषण  जारी
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 श्री  लाल  विजय  प्रताप  सिह  :  मैं  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  एक  सामान्य  व्यवस्था  अपने  देश

 में  होनी  चाहिए  ।  आप  तो  जानते  होंगे  कि  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  सवाल  सीमान्त  और  लघु  कृषकों

 के  लिए  यदि  वह  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  से  सम्बन्धित  है  तो  केवल  दो  प्रतिशत  ब्याज  पर  ऋण

 उन्हें  मिलता  है  और  बाकी  ब्याज  की  दर  सरकार  वहन  करती  है  ।  इसी  प्रकार  से  सामान्य  कंटेगरी  का

 ब्यक्ति  अगर  ऋण  लेता  सीमान्त  और  लघु  कृषक  तो  उसे  6  परसेण्ट  ब्याज  देना  होता  है  और  बाकी

 ब्याज  की  दर  सरकार  वहन  करती  है  दण्डित  ब्याज  भी  सरकार  वहन  करती  इसी  प्रकार  की  एक
 सामान्य  पद्चति  हमें  अपने  पूरे  देश  में  लागू  करनी  चाहिए  और  एक  यूनिफाम्म  प्रैक्टिस  अपने  पूरे  देश  में  1

 होनी  अभी  ऋण  मुक्ति  का  अभियान  प्रतिपक्ष  की  ओर  से  पूरी  ताकत  के  साथ  चला  हुआ  है  ५
 और  आप  जानते  हैं  कि  इस  तारतम्य  में  5  रुपए  के  फामम  वह  बेचते  हैं  और  लोगों  के  साथ  एग्रीमेंट  करते

 हैं  और  उन्हें  यह  विश्वास  दिलाते हैं  कि यदि  उनकी  सरकार  जीतकर  आती  है  तो  उनके  सारे  ऋण  माफ़

 हो  जाएंगे  ।  इस  दिशा  में  भी  हमें  कुछ  कारगर  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  या  तो  कुछ  कानून
 *

 बनाकर  हस  प्रकार  की  जो  भ्रांति  हमारे  देश  में  फैलाई  जा  रही  उसे  रोकने  की  आवश्यकता  जब

 तक  कोई  सामान्य  कानून  अपने  पूरे  देश  में  लागू  नहीं  आज  अलग-अलग  प्रान्त  में  अलग-अलग
 प्रकार  की  अयवस्थाएं  हैं  तब  तक  इस  प्रकार  की  भ्रांतियां  पैदा  होती  रहेंगी  इसलिए  मैं  सोचता  हूं  दि

 इस  दिशा  में  कारगर  पहल  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 एक  दो  बातें  ओर  मैं  बड़ी  विनम्रतापूवंक  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहता  हूं  ।  सबसे  पहले  तो

 यह  कि  आप  जानते  होंगे  कि  अब  सीलिंग  लॉ  होने  के  बाद  अनेक  छोटे-छोटे  हिस्सों  अनेक  छोटे-छोटे

 टुकड़ों  में  भारत  की  भूमि  बंट  गयी  है  और  कई  स्थानों  पर  अलाभकर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गयी  है  ।  ऐश
 स्थिति  में  जब  काश्तकार  बहुत  छोटे  से  हिस्से  का  भू  स्वामी  होता  उसे  अनेक  कठिनाइयों  का  सामना

 करना  पड़ता  है  और  इन  कठिनाइयों  का  सामना  वह  बखूबी  नहीं  कर  वह  मात्र  इसलिए  कि  उससे

 जो  खाद्यान्न  उत्पादन  होता  है  वह  उसके  भरण  पोषण  के  लिए  सभुचित  नहीं  होता  और  ऐसी  स्थिति  में

 हमें  आज  यह  देखने  की  आवश्यकता  है  कि  हम  ऐसे  एग्रीकल्चर  लेबर  जो  केवल  एप्रीकल्चर  को  ही  अपना
 व्यवसाय  बनाए  बैठे  हैं  और  केवल  उसी  पर  निर्भर  करते  उन्हें  अन्यत्र  कोई  नौकरी  दें  और  किसी

 दूसरे  विभाग  में  समुचित  रूप  से  उनका  अधिग्रहण  करें  तभी  यह  बात  सम्भव  होगी  कि  हम  इतने  बढ़े
 तबके  जो  अपने  देश  में  कम  से  कम  70  प्रतिशत  जो  कृषि  आधारित  व्यवसाय  से  जुड़ा  हुआ
 मैं  सोचता  हूं  कि  यदि  आप  इसी  प्रकार  का  कोई  क्रांतिकारी  कार्यक्रम  लागू  नहीं  करेंगे  तो  कोई  ठीरु
 बात  नहीं  हो  पाएगी  ।

 एक  बात  और  मैं  बड़ी  विनअतापूर्वक  कहना  चाहता  हमारे  आदरणीय  राजीव  जी  ने  बड़ी

 कृपापूर्वक  एप्रीकल्थर  को  दृण्डस्ट्री  स ेइक्बिवेट  करने  की  बात  कही  उसे  हमें  यथाशीघ्र  लागू  करतीं

 चाहिए  और  हमारे  दूसरे  क्षेत्रों  तथा  प्रान्तों  में  जो  किसानों  के  हित  में  अच्छी  व्यवस्था  और  कार्यत्रम  हैं
 उन्हें  प्रत्येक  प्रान्त  में  बराबर  के  तरीके  के  लागू  करना  चाहिए  जिससे  कि  समान  रूप  से  हमारा  जो  *

 ठित  वर्ग  उसे  लाभ  मिल  सके  और  तथाकथित  किसान  नेताओं  की  ग्रमराह  करने  वाली  बातों  से
 सफे

 कृषि  में  सिंचाई  की  एक  बहुत  बड़ी  भूमिका  होती  कृषि  को  आगे  बढ़ाने  में  सबसे
 सिचाई  की  उत्तम  व्यवस्था  प्रत्येक  जिले  प्रत्येक  क्षेत्र  र॑  जिससे  कि होगी  कि  हम  में  करं  जि  हमारा

 है

 ।
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 बढ़  ये  सारी  चीजें  यदि  हम  समान  रूप  से  लागू  करने  में  तदर्थ  रहते  हैं  तो  कोई  कारण  नहीं  है  कि

 हमें  कृषि  ऋणों  को  माफ  करने  की  आवश्यकता  पड़े  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 भरी  आशुतोध  लाहा  :  इस  अवसर  पर  मुझे  बोलने  का  मौका  देने  के  लिए  मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  मैंने  अपने  सहयोगियों  के  बिचार  सुने  और  मैं  उनसे  पूर्णतः  सहमत  किसानों
 को  दिए  गए  सम्पूर्ण  ऋण  को  माफ  कर  देना  न  तो  न्यायसगत  हैं  और  न  ही  विबेकपूर्ण  ।  मिश्चित  रूप
 से  किसान  देश  की  मूल  संरचना  कायम  करते  हैं  ओर  विशेषरूप  से  भारत  जैसे  देश  में  किसानों  को  सभी
 प्रकार  के  प्रोत्साहन  दिए  जाने  चाहिए  लेकिन  जब  यह  प्रश्न  उठता  है  कि  किसानों  को  दिए  गए  ऋण
 को  पूरी  तरह  माफ  कर  दिया  जाए  अथवा  नहीं  तो  इसमें  भारतीय  अर्थ-व्यवस्था  का  स्वार्थ  पहले
 आता  है  ।

 मैं  देखता  हूं  कि  1988  तक  व्यवस्थित  व्यापारिक  बेंकों  ने  कृषि  क्षेत्रों  को  12,285  2,285  करोड़
 रुपए  की  अग्रिम  राशि  दी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  ने  1060  करोड़  रुपए  और  सहकारी  बैंकों  ने  8244
 करोड़  रुपए  दिए  कृषि  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देने  के लिए  इन  तीन  विसीय  संस्थानों  द्वारा  कृषि  सम्बन्धी
 अग्रिम  राशि  प्रदान  की  गयी  है  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  किसानों  को  ब्याज  से  छूट  दिया  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  इस  पर  पहले
 बिचार  करना  है  ।  छोटे  किसानों  और  सीमान्त  किसानों  को  छोड़कर  एक  अन्य  किसान  वर्ग  भी  है  अर्थात्
 वे  जिन्हें  काश्तकार  और  भूमिहीन  किसान  कहा  जाता  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  उन्हें  ब्याज  से  छ्ट
 देकर  पूरी  राशि  प्रदान  की  जानी  वे  ऋण  लेते  हैं  ।  अधिकांश  छोटे  किसान  विशेषकर  सीमाम्त
 किसान  और  भूमिहीन  किसान  अनेक  कारणों  से  और  अधिकतर  प्रकृतिक  विपदाओं  के  समय  ऋण  लेते

 कभी-कभी  उन्हें  शादी  भ्याह  जंसे  सामाजिक  दायित्यों  को  भी  निभाना  पड़ता  अतः  थे  ऋण
 लेते  हैं  और  वे  अपने  ऋण  का  भुगतान  नहीं  कर  पाते  लेकिन  आज  इस  सभा  मैं  ऋण  माफ  कर  देने
 सम्बन्धी  मुद्दा  किसी  भी  ब्यक्ति  का  नहीं  ऋण  में  पूर्ण  रूप  से  छूट  देने  से  अर्थव्यवस्था  पर  भौर
 देश  की  ऋण  देने  की  सम्पूर्ण  व्यवस्था  पर  गहरा  प्र  भाव

 लेकिन  बहुत  समय  से  लम्बित  पड़ो  उनकी  शिकायत  यह  है  कि  अब  तक  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  को

 दिए  प्रोत्साहनों  की  तुलना  में  कृषि  क्षेत्र
 को

 उतना  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  गया  हम  प्रधानमंत्री  जी  के
 आभारी  हैं  जिन्होंने  यह  आश्यासन  दिया  है  कि  भविष्य  में  इनमें  समानता  बरती  अब  तक  कृषि
 क्षेत्र  और  औद्योगिक  क्षेत्र  में  कोई  समानता  नहीं  वित्त  मंत्री  महोदय  यहां  उपस्थित  बे  सही  आंकड़े
 दे  सकते  हैं  ।  हम  सभी  यह  जानते  हैं  कि एक  बड़ी  धनराशि  अब  ओद्योगिक  क्षेत्र  में  बसूल  न  को
 सकने  वाली  ऋण  राशि  समझी  जा  रही  अब  हमारे  पास  यह  प्रस्ताव  है  कि  क्या  इन  कृषि  ऋणों  को

 पूरी  तरह  से  माफ  कर  दिया  जाए  अथवा  नहीं  |  यदि  इसे  माफ  कर  दिया  जाता  है  तो  कृषि  क्षेत्र  में  भी

 यह  बसूल  न  की  जा  सकने  वाली  बड़ी  राशि
 होगी

 ।  लेकिन  हमें  एक  और  मुद्दे  पर  विचार  करना

 हम  ओशोगिक  क्षेत्र  को  कुछ  प्रोत्साहन  दे  रहे  क्यों  ?  क्योंकि  निर्यात  के  जरिए  हम  विदेशी  पुद्रा
 अजित  कर  रहे  कभी-कभी  पूरे  ऋण  को  ही  माफ  कर  दिया  जाता  है  |

 बदले  हमें  विदेशी  मुद्रा  मिलती  लेकिन  जो  किसान  फसले  उगाते  यदि  बहु  आज  फसलें
 डगाना  दल्द  कर  तव  हमें  ाद्यान्न  भर  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  का  बाहुर  से  आयात  करना  पड़ेगा  ।
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 सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  कृषकों  को  दिए  गए  ऋणों  को  बकाया  राशि  1986
 को  10,138  करोड़  रुपए  1987  में  यह  11,712  करोड़  रुपए  थी  और  1988  में  वह  13,501
 क्रोड़  रुपए  इसीलिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सही  स्लिद्धान्त  बनाया  हुआ  है  ऋण  को  माफ

 करने  की  प्रक्रिया  को  सामान्य  नियम  नहीं  बनाया  जाए  इसे  बिपिन्न  मामलों  में  प्रत्येक  मामले  के  आधार
 पर  ही  तिप्रटाना  होगा  ।

 इसके  अलावा  कृषकों  को  ओर  भी  प्रोत्साहन  दिए  जाने  जिससे  उन्हें  ऋण  लेने  की
 आदश्यकता  ही  न  उन्हें  कठिनाइयों  का  सामना  न  करना  उन्हें  सरकार  के  पास  सम्पूर्ण  ऋण
 या  ऋण  पर  ब्याज  की  माफी  के  लिए  न  जाना  उन्हें  कुछ  ऐसी  आधारभूत  की  सुविधाएं  प्रदान
 की  जानी  चाहिए  ।  जब  तक  की  उम्हें  ऐसी  आधारभूत  सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  जाएगी  तब  तक  छोटे

 किसानों  के  लिए  यहू  सम्भव  नहीं  होगा  बर्गर  प्रोत्साहन  ऋण  के  वहू  जीवन-यापन  क्र  सके  ।

 औद्योगिक  क्षेत्र  की  तरह  किसानों  को  भी  पानी  आदि,जेम़ी  सुविधाएं  समान  से,प्रदान  की

 जानी  चाहिए  |  किसानों  की  समस्या  स्थान-स्थान  और  एक्  से  दूसरे  राज्य  में
 आज  महाराष्ट्र  क ेकिसान  जिन  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  हैं  वह  बंगाल  के  किसानों  को
 समस्याओं  से  बिल्कुल  भिन्न  है  |  हम  उद्योगों  क ेआधुनिकरण  पर  काफी  बड़ी  राशि  का  निवेश  कर  रहे

 करोड़ों  रुपया  उद्योगों  के आधुनिकरण  पर  ख॑  किया  जा  रहा  हमें  यहां  भी  ऐसा  ही  दृष्टिकोण
 अपनाना  चाहिए  जिससे  कि  जो  किसान  भूमि  को  आधुनिक  तरीकों  से  जोतने  में  असमर्थ  हैं  उन्हें  वित्तीय

 सहूमता  प्रदान  की  जा  सर्क  जिससे  वह  भूमि  जोतने  के  तरीके  को  भूमि  की  आधुनिक  जुताई  के  तरीके
 में  अदल  सके  ।

 किसानों  को  अन्य  जसे  उनके  बच्चों  के  विवाह  और  बच्चों  की  शिक्षा  का  भी
 सामना  करना  पड़ता  आजकल  किसानों  के  अधिकांश  बच्चे  शिक्षा  प्राप्त  कर  अपने  बच्चों
 को  शिक्षा  देने  के  लिए  कई  बार  उन्हें  अपनी  भूमि  भी  बेचनी  पड़ती  पहले  हमें.सुनने  में  आता  था
 कि  अपने  बच्चों  के  विवाह  के  लिए  वह  अपनी  भूमि  बेच  देते  अतएब  इस  पहलू  पर  भी  विचार
 किया  जाना  चाहिए  ।

 जहा  तक  ऋण  ओर  इस  पर  ब्याज  को  माफ  करने  की  बात  निश्चित  तौर  पर  एक  सिद्धान्त
 बनाया  जाना  चाहिए  जिसके  अन्तगंत  छोटे  सीमान्तिक  किसानों  और  भूमि  की  जुताई  करने
 वाले  जिन्हें  भूमिहीन  किसान  कहा  जाता  उनके  मामले  में  पूर्ण  ऋण  और  उस  पर  लगने  वाला  भ्याज
 माफ  कर  दिया  जाना  उनके  मामले  कम  से  कम  कुल  ब्याज  तो  माफ  कर  ही  दिया  जाना

 चाहिए  ।  प्राकृतिक  आपदाओं  के  समय  में  उन्हें  सुरक्षा  प्रदान  करने  हैतु  सामान्यतया  विज्ञीय  सद्दायता
 प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  इस  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करता  हूं  कि  भारत

 जेछ्ले  ऋण  की  आम  माफी  संभव  नहीं  है  जहां  राष्ट्र  की  वित्तीय  व्यवस्था  पर  इसका  जबंदस्त
 प्रभाव  पड़ेगा  या  राष्ट्र  की  अधंब्यवस्था  पर  इसका  जबं॑दस्त  प्रभाव  पड़ेगा  ।  लेकिन  कृषि  क्षेत्र  को

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ओर  कृषि  क्षेत्र  और  ओद्योगिक  क्षेत्र  के  बीच  समान  रूप से  समानता  बतायी

 रबी  जानी
 द
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 वित्त  भन््त्रो  एस०  थी०  :  सभापति  बहुत  कम  समय  में  मैं  इस  सारे
 बिबाद  का  उत्तर  देना  चाहूंगा  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  का  धस्यवाद  कहुंगा  जिस्होंने  इस
 बिमश  में  भाग  लिया  और  विशेषकर  इसके  प्रस्तावक  श्री  हरीस  रावत  का  धन्यवाद  करूया  ।  तहुपराम्त
 बाद-बिबाद  एक  तरह  से  कृषि  की  मांगों  में  बदल  गई  जहां  कि  समस्त  क्ृत्रि,क्षेत्र  को  बाद-विवाद  के
 बिक्षय  में  शामिल  कर  लिया  गया  ।  यह  एक  बहुत  ही  सीमित  बाद-बिवाद  है  जिसमें  कृषि  क्षेत्र  की
 प्रस्तता  पर  विचार  हुआ  और  उसमें  यह  मुझा  उठाया  गया  या  कि  कुछ  स्वार्थी  पक्षों  द्वारा  यह  कहकर
 निरन्तर  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  यदि  बह  सत्ता  में  आ  गये  तो  बहु  इस  बात  पर  भौर  करेंगे  कि
 ऋणों  की  सम्पूर्ण  घनराशि  को  माफ  कर  दिया  जाए  ।

 मुझे  यह  सब  जानकर  निश्चित  ही  अफप्तोस  हुआ  है  ।  मैं  समझ  सकता  हूं  कि  चुनाव  में  चुने  जाने
 के  उद्देश्य  स ेकुछ  लोग  असामान्य  बातों  करने  लगते  लेकिन  यदि  मुझे  यह  कहने  की  अनुमति  दी  जाए
 तो  मैं  यह  कहूंगा  कि  यह  झूठ  से  कम  नहीं  मैं  नहीं  समझता  कि  जो  कोई  भी  दल  सत्ता  में  आए  बहू
 कृषि  क्षेत्र  को  जारी  सम्पूर्ण  ऋण  की  माफ  करने  की  बात  सोच  भी  सकता  है  ।  इस  तरह  की  स्थिति  को
 पैदा  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  अब  वहू  अच्छी  सरह  जानते  हैं  कि  बहु  ऐसा  करने  वाले

 नहीं

 मैं  इस  पुनीत  सदन  को  यह  बताना  चाहूंगा  कि  किसान  एक  बहुत  ही  सुलझा  हुआ  व्यक्ति  होता
 है  हालांकि  वह  अनभिज्ञ  और  साधन  रहित  हो  सकता  बह  समझता  है  कि  लोग  ऐसा  क्यों  कह  रहे
 हैं  और  इसी  कारण  लोग  कुछ  भी  आखिरकार  कोई  भी  प्रचार  शुरू  करने  से  पहले  समूचे  राष्ट्र  की
 अप्नेग्यवस्था  को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 मैं  एक  चर्चा  के  बारे  में  जानता  हूं  जो  एक  समय  इंग्लैंड  में  हुई  थी  |  मैं  नहीं  समझता  कि  विश्व
 में  किसी  अन्य  लोकतन्त्र  में  लोग  किसी  प्रकार  के  प्रचार  से  दूर  रह  सकते  जो  लोग  उन्हें  सुनेंगे  बह
 उनसे  हर  तरह  के  प्रश्न  करेंगे  इसे  कंसे  करने  का  विचार  ऐसा  नहीं  है  कि  आप  ऐसा  कह
 सकते  हैं  कि  सब  कुछ  माफ  कर  लोग  उनसे  आप  किस  आधार  पर  ऐसा  सब

 कुछ  कह  रहे  और  यदि  आप  अपनी  बात  को  सिद्ध  नहीं  कर  पाएंगे  तव  लोग  यह  कहेंगे  कि  एक
 या  दूसरे  पक्ष  का  मात्र  समर्थन  हासिल  करने  को  कोशिश  कर  रहे  आप  ऐसी  बात  कहकर  जिस  पर
 लोग  विश्वास  करने  को  तैयार  नहीं  हैं  ।

 मैं  समझता  हम  भी  इतने  समझदार  हो  गए  भारतीय  लोकतन्त्र  इतना  परिपक्व  हो  गया

 है  और  मतदाता  भी  प्रत्येक  वक्तव्य  का  अर्थ  और  उसके  प्रभाव  को  समझता  है  जो  एक  दल  या  दृश्धरा
 प्रचार  के  संदर्भ  में  कहते  हैं  ।  लेकित  मेरा  विश्वास  है  कि  लोगों  की  इसे  जानते  की  रुचि

 मुख्यमंत्री  विशेष--मैं  नहीं  समझता--कि  मुझे  उतका  नाम  लेता  चाहिए--ने  कहा  कि  इस  नारे  के

 आप्रार  बह  सत्ता  में  आये  और  आशिरकार  कया  बह  अपना  वायदा  पूरा  कर  पाए  ?  मैं  समझता  हूं

 यह  उत  सबके  लिए  सबक  होगा  जो  ऐसी  भाषा  बोल  रहे  यह  एक  बहुत  ही  धटिया  नारा  था  और

 उन्होंने  बाथदा  किया  था  कि  वह  लगभग  सारे  ऋण  माफ  करने  जा  रहे  हैं  ।

 मैं  इस  सदन  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि  हरियाणा  के  भामले  में  कुल  देय  राशि

 227.51  करोड़  रुपये  थी  |  इसमें  कई  बातें  शामिल  थी  ।  अधिरकार  जो  हुआ  वह  यह  था  कि  ये  बढ़ी

 मश्किल  से  केवल  20  करोड़  रुपये  की  राशि  ही  दे  मैं  नहीं  समझता  कि  इसका  कभी  अनुमान

 लगाया  गया  था  कि  हरियाणा  का  सहकारी  बैंक  इतना  सुदृढ़  नहीं  है  कि  बह  मुश्यमत्री  द्वारा  लोगो  को
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 किए  गए  वायदे  का  बोझ  सह  सके  ।  वे  ऐसी  चीजों  का  सामना  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  इसीलिए  वे

 सरकार  से  किसी  प्रकार  के  समर्थन  की  आशा  कर  रहे  227.51  करोड़  रुपए  की  राशि  हरियाणा
 सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  कितनी  थी  ?  उन्होंने  10  करोड़  रुपए  का  ब्याज  मुक्त  ऋण  दिया  है  ।

 अतः  ब्याज  माफ  करना  अथवा  पूरा  ऋण  माफ  करने  का  प्रश्न  ही  पैदा  नहीं  होता  सरकार  द्वारा  दी

 जाने  वाली  सहायता  भी  दो  बहुत  थोड़ी  राशि  में  अर्थात्  8  करोड़  रुपये  अल्पावधि  ऋण  के  रूप  में  और

 2  करोड़  रुपये  दी्धंकालिक  ऋण  के  रूप  में  दिया  यह  हरियाणा  सरकार  द्वारा  प्रतिवर्ष  दी  जाने

 वाली  कुल  राशि  अब  प्रत्येक  ब्यक्ति  जानता  है  कि  कृषक  को  दिये  जाने  वाला  राहुत  पांच  दस

 रुपए  और  बारह  रुपये  की  राशि  में  था और  अब  लोग  यह  कहकर  कोस  रहे  हैं  जो  वायदा  किया

 उसे  आपने  पूरा  नहीं  किया  ।”  हरियाणा  जाकर  आप  यह  जानने  की  कोशिश  करें  की  वास्तव  में  क्या

 हुआ  है  |  क्या  वे  इस  स्थिति  में  हैं  कि उस  धनराशि  को  वापस  कर  सके  ?  कुछ  समय  पूर्व  हमारे  मित्र

 श्री  ब्यास  जी  भर  मैं  समझता  हूं  मेरे  माननीय  मित्र  जो  बाड़मेर  से  हैं  कहा  है  कि  राजस्थान  सरकार  भी

 कुषि  क्षेत्र  को  40  करोड़  रुपये  ब्याज  राजसह्ायता  के  रूप  में  देने  क ेलिए  विचार  कर  रही  मैं  इस
 बास्तविकता  को  जानता  हूं  कि  पिछले  तीन  महीने  से  अनेक  राज्य  सरकारें  मेरे  पास  आई  उन्होंने  मेरी

 स्थिति  दयनीय  बना  दी  वे  प्रत्येक  दिन  मेरे  पास  आकर  कहते  कि  विशेष  मामला  बनाए  ।”

 कृपया  यह  देखे  कि  हमें  लगभग  50  करोड़  रुपया  और  उससे  ज्यादा  मिलें  ।  राजस्थान  हो  इसका  कोई
 अपवाद  नहीं  राजस्थान  की  सरकार  पहली  राज्य  सरकार  थी  जिससे  मेरे  पास  आकर  यह

 हमारे  पास  कोई  संसाधन  नहीं  आपको  हमें  सहायता  करनी  आप  अपने  नियमों  से

 इसे  एक  विशेष  मामला  बना  कर  यह  उपाय  करें  कि  राजस्थान  को  कुछ  और  धन  दिया  जाए  ।”  यह
 धनराशि  किस  कार्य  के  लिए  यह  गे  र-योजना  सम्बन्धी  उद्दे श्यों  के  लिए  वास्तव  गैर-योजना
 सम्बन्धी  खर्च  वित्त  आयोग  का  उत्तरदायित्व  वित्त  आयोग  के  गठन  के  इसके  बाद  योजना
 आयोग  या  वित्त  मंत्रालय  को  यह  कहने  का  औचित्य  नहीं  है  कि  वित्त  आयोग  ते  इतना  धन  दिया  हम
 अपने  नियम  से  हटकर  अतिरिक्त  धन  अन्य  तरीकों  से  प्रदान  करते  ऐसा  होने  नहीं  जा  रहा  है
 इसीलिए  मैं  उनसे  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  कृपया  अपने  संसाधनों  से  ही  काम  चलाएं  ।  आप  केवल  मेरे
 लिए  ही  विपनि  नहीं  बढ़ा  रहे  हैं  अपितु  देश  देश  के  लिए  भी  विपत्ति  बढ़ा  रहे  यदि  कोई  राज्य
 अपने  उपलब्ध  संसाधनों  से  अधिक  खन  करता  है  तो  इसका  मतलब  है  कि  उस  राज्य  को  अधिक
 घाटा  होगा  ।  और  यदि  आपको  घाटा  ज्यादा  होगा  तो  घाटे  से  कीमतों  पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  और
 यदि  कीमतों  में  वृद्धि  होती  तो  गरीब  लोग  जिसे  हम  सद्रायता  करना  चाहते  हैं  वे  सबसे  ज्यादा
 प्रभावित  होंगे  ।  कृपया  हम  जो  कहना  चाहते  हैं  उसके  प्रभाव  को  समझने  की  कोशिश  करें  ।  अन्ततः  इससे
 गरीब  लोग  तथा  छोटे  और  सीमांतिक  किसान  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  लेकिन  हम  सभी  चीजों  पर
 एक  साथ  विचार  नहीं  करते  इसके  लिए  हमें  अलग-अलग  श्रेणी  बनानी  जब  हम  ऋण  माफ
 करने  की  चर्जा  कर  रहे  हैं  तो

 सबसे  पहले  हम  यह  कहेंगे  कि  ये  वही  लोग  हैं  जो  नारे  दे  रहे  हैं  तो  आप
 भी  इसमें  क्यों  नहीं  सम्मिलित  हो  वे  हर  प्रकार  के  नारे  दे  सकते  हैं  क्योंकि  उन्हें  इसे  क्रियान्वित

 बिल्कुल  नहीं  करना  है  ।  यदि  हम  भी  इन  चीजों  का  अनुकरण  करें  तो  हम  फंस  भगवान  के
 कृपया  यह  समझने  की  कोशिश  करें  की  क्यों  ये  लोग  हमें  गलत  रास्ते  पर  लाना  चाहते  या  तो

 हम  उन्हें  कह  देते  हैं  कि  हम  ऐसा  नहीं  कर  तो  हमारे  विरुद्ध  आप  लोगों  को  जाकर  कहते  कि

 यह  सरकार  कृषि  के  लिए  नाकारती  यह  एक  मुद्दा  यदि  हम  कहते  तो  मैं  आपसे  कहता

 हूं  कि  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 यह  अच्छी  तरह  जानते  हुए  की  हम  ऐसा  नहीं  कर  यदि  मैं  ऐसा  कहता  हूं  तो  मैं  झूठ  बोल
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 रहा  जिसे  मैं  अपनी  जिन्दगी  में  कभी  नहीं  माननीय  सदस्य  जो  या  तो  ऋण  माफ
 करने  या  किसी  तरह  का  ब्याज  राजसहायता  देने  के  दिशा  में  बिबार  कर  रहे  तो  उन्हें  समस्त  प्रश्न
 पर  नये  सिरे  से  विचार  करना  होगा  ।  इस  बारे  में  कोई  संदेह  नहीं  है  ।  बास्तव  बहुत  पहले  ही  रिजय
 बेंक  द्वारा  एक  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  का  गठन  किया  गया  था  ।  इसके  बाद  एक  और  समिति  डा०ए०एपम्०
 खुसरो  की  अध्यक्षता  में  गठित  की  गयी  थी  ।  यह  वरिष्ठ  विशेषज्ञ  दल  कहलाता  इस  दल  के  सदस्य
 श्री  डा०  जोकि  रिजर्व  बेक  के  उप-राज्यपाल  और  श्री  कैलों  थे  ।  इसमें  तीन  सदस्य  भारत
 के  बाहर  के  थे  जिन्हें  हमने  विशेष  रूप  से  इस  दल  में  सम्मिलित  किया  था  जो  कृषि  क्षेत्र  के  समस्त  प्रश्नों
 का  और  हमारे  द्वारा  अब  तक  अपनायी  गयी  ऋण  नीति  का  अध्ययन  करेंगे  और  सरकार  को  स्थिति  में

 सुधारने  के  लिए  सुझाव  देंगे  ।  हमें  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  गय॑  होना  चाहिए  कि  कृषक

 ही  वे  मुख्य  व्यक्ति  है  जो  हमारे  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  मुख्य  रूप  से  उत्त  रदायी  50
 मिलियन  टन  से  उत्पादन  बढ़ाकर  170  मिलियन  टन  तक  उत्पादन  पहुंचा  दिया  हो  सकता  है  इस
 वर्ष  यह  आंकड़े  175  मिलियन  टन  तक  पहुंच  जाए  यह  कृषि  बैज्ञामिकों  के  प्रयत्नों  के फलस्थरूप  और
 नई  प्रौधोगिकी  के  कारण  ही  सम्भव  हो  सका  लेकिन  इसका  सम्पूर्ण  श्रेय  कृषकों  को  जाता  है  जिन्होंने
 इन  नई  प्रौद्योगिकों  को  अपनाकर  उसका  उपयोग  किया  ।  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  कि  इन  नई  प्रौद्योगिकों
 को  अपनाने  के  कारण  कृषि  में  ज्यादा  निवेश  की  आवश्यकता  होगी  ।  सर्वप्रथम  मैं  उस  धारणा  को  हुटाना
 चाहता  जिसे  ज्यादातर  राज्य  सरकारों  ने  मान  रखो  है  और  धारणा  यह  है  कि  सहकारी  बैंकों  को  हम  कुछ
 भी  निर्देश  दे  सकते  हैं  और  व्यावसायिक  बैंक  के  संबंध  में  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।  इसी  कारण  बे
 साथिक  बैंकों  के  प्रति  उदार  रहे  उन्होंने  किसी  भी  सहकारी  बैंकों  को  नहीं  छोड़ा  यदि  माननीय
 सदस्य  यह  जानते  के  इच्छुक  हैं  कि  कितना  बकाया  राशि  है  तो  लगभग  1300  करोड़  रुपए  की  राशि
 बकाया  है  |  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  से  2,200  करोड़  रुपये  की  राशि  अतिदेय  जोकि  लगभव  43
 प्रतिशत  बैठती  है  और  सहकारी  बेकों  के  मामले  में  यह  राशि  2000  करोड़  रुपये  की  ध्यावसायिक

 बैंकों  से  कुल  वसूली  56  प्रतिशत  की  है  और  यदि  हम  उन  प्रोत्साहनों  को  ध्यान  में  रखें  जिसका  प्रस्ताव

 दिया  गया  है  तो  यह  मात्र  40  प्रतिशत  रह  जाती  ऋणों  की  कुल  बकाया  राशि  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  एक  ऐसी  स्थिति  आ  गई  है  जबकि  किसी  भी  सहकारी  बैंक  के  लिए  किसान  को  ऋण  देना  बहुत
 कठिन  हो  जाएगा  जिसकी  उसे  आवश्यकता  है  ।  हमें  यह  देखना  होगा  कि  हम  इस  तरह  की  स्थिति  उत्पन्न

 करने  में  कहां  तक  रुचि  रखते  हैं  । एक  बार  आप  ऐसा  कर  सकते  अब  कल्पना  कीजिए  की  हमने
 सभो  ऋणों  को  माफ  करने  का  निर्णय  लिया  आप  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।  लेकिन  इसके  भाद  कोई  भी

 बैंक  का  संचालक  आपको  कभी  भी  एक  पाई  भी  ऋण  नहीं  वह  यह  अपेक्षा  करेगा  कि  जब  यह
 राशि  बट्टेंखाते  में  डालनी  है  तो  उसे  निसम्देह  इस  संकट  से  बाहर  निकालना  यदि  आप  उन्हें

 संकट  से  बाहुर  निकालने  में  सक्षम  नहीं  तो  निसन्देह  ही  वह  आपके  आवश्यकताओं  को  पूरा  नहीं

 कर  सकेगा  ।

 मैं  इस  आंकड़े  को  प्रस्तुत  करने  को  दफ्छुक  था  क्योंकि  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  ध्याज

 में  जो  राजसहायता  का  बचन  दिया  था  और  जिसे  उन्होंने  पूरा  नहीं  किया  यह  कुल  राशि  205  करोड़

 इपये  बैठती  अब  सभी  सहगारी  बैंकों  की  स्थिति  अच्छी  नहीं  मैं  नहीं  जानता  को  यह  एक

 बूस्त  कर  किया  गया  प्रयास  है  या  लोगों  द्वारा  अस्तावधानी  रूप  से  ऐसी  स्थिति  पंदा  की  गयी  है  ताकि

 लोग  अन्नतः  इन  साहूकारों  के  चंगुल  में  फंस  जाएं  और  जिन्हें  हम  काला  घन्धा  करने  वाली  कम्पनी  भी

 कब़ते  हैं  ।  ये  ऐसी  कम्पनियां  हैं  जो  लेन-देन  कर  रही  हैं  और  अत्यधिक  ब्याज  की  दरें  ले  रही  7,500

 डपये तक  मामले  में  हमने  इसे  15  प्रतिशत  से  घटाकर  12  प्रतिशत  और  फिर  ।2  प्रतिशत  से  घटाकर

 10  प्रतिशत  कर  दिया
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 सभापति  महोदय  :  मन््त्री  महोदय  आप  कितना  समय  लेंगे  ?

 भरी  एस०  बो०  ्रब्हाण  :  लगभग  छः-सात  मिनट  और

 सभापति  महोदय  :  यदि  सभा  सहमत  तो  हम  दस  मिनट  की  समयावधि  बढ़ाते

 ममेक  सामनोय  सदस्य  :  हां  ।

 सभापति  महोदय  :  इसलिए  सभा  की  समयावधि  दस  मिनट  बढ़ायी  जाती  मंत्री  महोदय
 आप  अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 क्री  एत०  थो०  चब्हाण  :  यदि  इस  प्रकार  की  स्थिति  है  तो  यह  हमारे  लिए  बड़े  शर्म  की  बात

 कुछ  राज्यों  में  सहकारी  संस्थाओं  की  स्थिति  पहले  ही  अच्छी  नहीं  है  इसके  अतिरिक्त  यदि  ऐसा
 होगा  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  वे  अपने  क्षेत्रों  में  समी  सहकारी  संस्थाओं  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  और
 फिर  केबल  साहुकार  ही  लेन-देन  करेंगे  तथा  काली  कम्पनियों  के  ये  धोखेबाज  धन  देने  में  रुचि  लेंगे  ।
 उनके  पास  बाहुबल  है  उसकी  सहायता  से  वे  धन  वसूल  कर  सकते  हैं  |  सहकारी  संस्थायें  इस  तरह  से

 वसूल  नहीं  कर  सकती  हैं  ।  वाणिज्य  बेकें  भी  इस  प्रकार  से  वसूल  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  परूतु  अन्ततः  हमें
 समूच्री  अथ॑ैव्यवस्था  को  ध्यान  में  रखना  है  ।  मामलों  के  आधार  पर  मैं  भली-भांति  समझ  सकता  हूं  ।

 परन्तु  यदि  प्रत्येक  व्यक्ति  मुझसे  कहेगा  कि  कृषि  क्षेत्र  में  हमें  सब  कुछ  माफ  करना  है  तो  यह  बड़ा
 कठिन  कार्य  मैं  नहीं  सोचता  कि  सरकार  ऐसा  कर  सकती  है  ।  मैं  यह  अच्छी  तरह  समझता

 हूँ  कि  कुछ  लोगों  को  प्राकृतिक  आपदाओं  का  मुकाबला  करना  पड़ता  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जहां  बाढ़ें
 आती  सूथ्वा  पड़ता  रेगिस्तान  है  तथा  डी०  पी०  ए०  क्षेत्र  ये  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनके  सम्बन्ध  में
 हम.विचार  कर  सकते  हमने  इन  क्षेत्रों  के  लिए  कुछ  योजनाएं  भी  बनायी  हैं  ।  इनके  कार्यान्वयन  की
 जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  की  मैं  नहीं  समझता  कि  वे  इन  योजनाओं  जो  उनके  लिए  बनायी
 गयी  पूरा  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।

 बैंकों  को  हानि  पहुंचाए  बिना  ही  हम  एक  बात  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।  हमारी  दृष्टि  में  दो

 योजनाएं  एक  फसल  बीमा  योजना  है  मैं  उसकी  समीक्षा  करना  चाहता  हूं  ।  ऐसी  योजनाएं  चलायी
 गयी  हैं  परन्तु  उन्हें  कार्यान्बित  नहीं  किया  गया  है  इसलिए  राज्य  बैंकों  और  केन्द्रीय  सरकार  को
 सम्मिलित  होना  पड़ेगा  तथा  वीमांकिक  आधार  पर  किस्त  देनी  पड़ेगी  ।  फसल  बीमा  योजना  से  हमें
 570  करोड़  रुपए  का  नुकसान  हुआ  है  क्योंकि  दो  जिलों  जिनमें  एक  महाराष्ट्र  में  है  तथा  दूसरा
 गुजरात  में  झूठे  दावे  किए  जिससे  उन्हें  धनराशि  का  भुगतान  किया  गया  ।  परन्तु  इससे  संमूचरी  योजना
 की  बदनामी  एक  ऐसा  समय  था  जब  हम  इस  बात  पर  विचार  कर  रहे  थे  कि  क्या  इस  योजना  को
 समाप्त  कर  दिया  जाए  ।  परन्तु  हमने  निष्कर्ष  निकाला  कि  इसे  अधिक  ब्यवहायें  बनाया
 सम्बन्धित  लोगों  से  शामिल  होने  क ेलिए  कहा  जाए  तथा  उनसे  बीमांकिक  आधार  पर  किस्त  वेसूल  की

 मुझे  विश्वास  है  कि  यह  योजना  निश्चित  रूप  से  चालू  इस  प्रकार  एक  प्रकार  से  यह
 सुनिश्चित  किया  जा  सकता  है  कि  बेंकों

 को  उचित  रूप  से  भुगतान  किया  इससे  केवल  किसान
 को  ही  सहायता  नहीं  मिलेगी  बल्कि  अप्रत्यक्ष  रूप  से  वह  भी  सहायता  करेगा  ।  हमारी  दृष्टि  में  दूसरी
 योजना  से  निपटने  के  लिए  ऋण  कोष  बनाने  की  पांच  छः  वर्ष  अथवा  आठ  वर्ष
 में  एक  बार  अभूतपूर्व  सूखा  पड़ता  सम्भवतः  आप  किसान  से  इतनी  बड़ी  धनराशि  का

 भुगतान  करने  के  लिए  नहीं  कह  सकते  इसलिए  आपको  कभी  तीन  वर्ष  तक  तथा  कभी  पांच  वर्ष
 तेक  हन  धनराशि  को  निर्धारित  करना  पड़ेगा  ताकि  सामास्य  बर्च  आने  पर  उसके  पास  धन  हो
 तथा  भुगतान  कर  सके  ।  यह  सरकार  के  विचाराधीस  दूसरी  योजना  है  ।  इसलिए  प्रधानमंत्री  भी  यह  कह
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 रहे  ५  कि  यदि  आवश्यकता  हुई  तो  हम  औद्योगिक  क्षेत्र  की  तरह  रियायतें  देने  के  लिए  तैयार  मैं
 नहीं  समझता  कि  मानसीय  सदस्य  कोई  ऐसा  उदाहरण  नहीं  दे  सकते  जिसमें  बी०  आई०  एफ०  आर०
 अथवा  किसी  दूसरी  एजेन्सी  की  बजह  से  किसी  प्रकार  की  रियायत  दी  परन्तु  ऐसा  प्रत्येक
 मामलों  में  अलग-अलग  निर्भर  करता  मैं  नहीं  समझता  कि  उद्योग  को  एक  वर्ग  में  रूप  मे  कोई
 रियायत  मिलेगी  ।  क्या  हम  सोचते  हैं  कि  बिजली  के  मामले  में  पारेषण  की  लागत  के  बिना  बिजली  के
 प्रति  यूमिट  की  औसत  उत्पादन  लागत  80  पैसे  आती  अपने  देश  के  किसानों  से  हम  क्या  वसूल
 करते  हैं  ?  केवल  ।7  पैसे  प्रति  यूनिट  ।  हमें  उत्पादन  लागत  का  एक  चौथाई  भी  नहीं  मिल  रहा
 यदि  पारेषण  लागत  को  और  जोड़  दिया  तो  यह  प्रति  यूनिट  एक  रुपया  अथवा  इससे  अधिक

 परम्तु  अभी  हम  उनसे  17  पैसे  अथवा  18  पैसे  ही  बसूल  कर  रहे  आपको  इसकी  गणना  करनी  पड़ेगी
 कि  हम  उन्हें  कितनी  राजसहायता  दे  रहे  जेसाकि  स्पष्ट  है  हम  अपने  बजट  में  सभी  क्षेत्रों  को
 16,000  करोड़  रुपए  दे  रहे  मैं  प्रत्येक  क्षेत्र की  राजसहायता  के  सम्बन्ध  में  नहीं  बता  मैं

 कुछ  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  उवंरक  का  सम्बन्ध  3,000  करोड़  रुपये  प्रति  ब्ष

 सहायता  दी  जाएगी  तथा  पूरी  योजना  अवधि  में  अकेले  उबंरक  पर  हम  15,000  करोड़  रुपए  खर्च  कर
 रहे  1981  में  यूरिया  और  डी०  ए०  पी०  के  जो  ग्रूल्य  थे  किसानों  को  उन्हीं  मूल्यों  पर  दिया  जाता
 है  ।  इन  मूल्यों  में  कुछ  कमी  की  गयी  परन्तु  तत्पश्चात्  हनमें  वृद्धि  की  गयी  लेकिन  अभी  वही  मूल्य  लिए
 जाते  हैं  जो  1981  में  थे  |  हमें  एक  योजना  अवधि  में  15,000  करोड़  रुपए  का  नुकसान  हो  रहा  है  ।
 बिजली  के  मामले  में  भी  यदि  हम  इसके  भाधार  पर  गणना  करें  तो  इसके  अलग-अलग  आड़े  आते

 दूसरा  महत्वपूर्ण  आदान  सिंचाई  सुविधाएं  जहां  तक  सिंचाई  सुविधा  का  सम्बन्ध

 इसके  बिना  महर  का  अनुरक्षण  भी  नहीं  किया  जा  सकता  है  तथा  कोई  नया  पूंजी  कार्य  शुरू  नहीं
 किया  जा  सकता  है  ।  लघु  नहर  का  अनुरक्षण  भी  दुविधाजनक  कार्य  है  इसलिए  सम्पूर्ण  कार्य  विशेषज्न
 समिति  को  सौंप  देना  पड़ा  ।  अब  वह  इसकी  जांच  करेगी  ।  यदि  कोई  पुनविचार  का  मामला  है  तो  यह
 कोई  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  नहीं  है  कि  हम  विचार  न  करें  परन्तु  उन्हें  इसकी  जांच  करनी  चाहिए  तथा
 सरकार  को  सुझाव  देना  चाहिए  कि  सरकार  को  कौम  सी  नयी  बातों  पर  ध्यात  देना  चाहिए  तथा  किसानों
 को  कौन  सी  नयी  रियायतें  देने  की  आवश्यकता  किसानों  का  नुकसान  नहीं  होना  चाहिए  |  परन्तु  साथ

 ही  बैंकों  का  भी  नुकसान  नहीं  होना  चाहिए  ।  यदि  बेंक  इन  लोगों  से  वसूली  होने  वाली  सम्पूर्ण  धनराशि

 को  बट्टे-खाते  डाल  दें  तो  निस्संदेह  सब  कुछ  समाप्त  हो  जाएगा  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  भी  राज्य

 सरकार  सम्भवतः  सम्पूर्ण  ऋणों  को  माफ  करने  अथवा  राजसहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  सोच  सकती  है  ।

 मुझे  विश्वास  है  कि  बेकिंग  विनियमन  अधिनियम  जो  सहकारी  संस्थाओं  पर  1966  में  लागू  किया

 पश्चात्  यह  किसी  राज्य  सरकार  का  का  नहीं  है  कि  वे  पहले  तो  निर्णय  लें  और  फिर  बाद  में  नाबा्ड

 या  भारतीय  रिजयं  बैंक  को  बताएं  कि  अन्ततः  उन्होंने  ऐसा  निर्णय  लिया  है  ।  थे  इस  प्रकार  का  निर्णय  नहीं
 ले  सकते  |  1966  के  बाद  बैंकिंग  विनियमन  कार्यान्वित  किया  है  इसके  लिए  भारतीय  रिजवं  बैंक  तथा

 नाबाड  के  निर्देश  निश्चित  रूप  से  अनिवायं  हैं  और  प्रत्येक  को  उनका  पालन  करना  यह  श्ुशी  की

 बात  है  कि  शुरूआत  में  अधिकांश  राज्य  सरकारों  ने  इस  विचार  को  अपनाया  परन्तु  नाबार्ड  और  भारतीय

 रिजव  बैंक  को  यह  आश्वासन  देने  के  बाद  ऋण  देने  का  आश्वासन  दिया  गया  कि  वे  तामार्ड  और

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  सभी  निर्देशों  का  पालन  करेंगे  और  इसीलिए  सम्पूर्ण  का  पुनः  शुरू  किया

 गया  |

 -+  मुझे  बिश्वास  है  कि  प्रत्येक  भ्यक्ति  यह  समझता  है  कि  दीधंकालोन  कठिनाहयां  हमें  समस्या

 समझनौ  उसके  पश्चात्  यदि  सावधानीपूर्बक  हम  समझते  हैं  कि  इसके  बारे  में  भुछ  करने  की
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 आवश्यकता  है  तो  हम  निश्चित  रूप  से  इसकी  जांच  हम  इसके  विरद्ध  नहीं  इसलिए  प्रधान
 मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम  एक  समिति  का  गठन  करेंगे  जो  सब  प्रश्नों  की  जांच  करने  के  पश्चात्  सरकार
 को  सुझाव  देगी  कि  क्या  करने  की  आवश्यकता  है  ।  मैं  इस  बात  का  दावा  नहीं  कर  सकता  कि  हमने  सब

 कुछ  कर  दिया  अनेक  ऐसे  कार  हैं  जो  किए  जाने  परन्तु  यह  सुनिश्चित  करने  की  दुष्टि  से  इन
 कार्यों  को  सावधामीपू्बंक  करना  है  कि  बेंकों  और  किसानों  की  कठिनाइयां  कम  हों  ताकि  बे  कार्य  कर  सकें
 और  उन्हें  अधिक  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  प्रोत्साहन  मिल  सके  और  इस  प्रकार  देश  को  उन
 ताइयों  से  बचाया  जा  सके  जिनकी  वजह  से  तीन  या  चार  वर्षों  में  सूखा  की  स्थिति  पैदा  होती  है  ।  परन्तु
 शाध्ास्नों  के  भष्डारों  की  अच्छी  स्थिति  होने  क ेकारण  हम  विगत  समय  में  सूखा  की  स्थिति  का  मुकाबला
 कर  सके  ।  इसीलिए  किसानों  को  प्रोत्साहन  देना  पड़ेगा  ।  परन्तु  साथ  ही  बैंकिंग  ढांचे  को  प्रोत्साहन  तथा
 संरक्षण  देने  की  आवश्यकता  है  |  इन  दोनों  बातों  पर  ध्यान  देना  पड़ेगा  तथा  इस  समस्या  का  समाधान
 मिकालमभा  पड़ेगा  ।  मैं  और  कोई  बात  नहीं  कहना  चाहुता  |  मैं  उन  सभी  मानतीय  सदस्यों  का  आभार
 व्यक्त  करता  हूं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  ।

 सभापति  सहोदय  :  अब  सभा  शुक्रवार  18  1989  को  ग्यारह  बजे  म०  पू०  पर
 समबेत  होने  तक  के  लिए  स्थगित  होती  है  |

 7.40  भ्रृ०  १०

 तत्पश्चात्  लोक  सभा  18  1989/27  1911  के  प्यारह  बचे
 भ०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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